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४ चुच्ड 

daaa समिति <1 रचना ४ , 2 5 : : है iii 

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 2 : : : : : : : 

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक 5 5 : : 1 

परिक्षिष्ठ एक-- 

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव ° ७ 7 

afefarss छझो-- 

राज्य सभा में प्रस्ताव > : 3 ५ हर 4 8 

वरिशिष्ट तीत-- 

उन संस्थाग्रों/व्यक्तियों आदि के ata दर्शाते वाला विवरण जिन से संयुक्त समिति को ज्ञापन/श्रभ्यावेदत 

आदि प्राप्त हुए 5 5 ० 5 : 5 & 5 9 

परिक्षिष्ठ चार-- 

उन पार्टियों/व्यव्तियों की gal जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया : ‘ 10 

चरिशिष्ट पांच-- 

संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश $ ३ ल्‍ हर ve





सरकार at (दुष्कृति[में| दायित्व) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति 

समिति की रचता 

श्री Yo Fo सेल--सभापति 

सदस्य 

लोक्-सभा 

2. श्री के० अनिरुद्धन 

3. श्री fade चन्द्र चटर्जी 

4. TH आर० आर० सिंह देव _ 

5. श्री देवेन्त्र सिह 

6. श्री अभिर्द्ध दीपा 

Zs att श्रीचल्द Trae, 

8. श्री आर० एम० हजरनवीस 

9. ओऔ एस० कण्डप्पन 

10. श्री बृज भूषण लाल 

+*11. श्री बैज नाथ क्रीज 

12. श्री श्रीनिवास सिश्र 

13. श्री ही० ना० घुकर्जी 

14. श्री अमृत नाहाटा 

15. श्री Fo ATTA We. 

16. श्री एम० नारायण रेड्डी 

17. श्री घृहम्मद यूनस सलीब - 

18 . श्री He fa शर्मा 

19. श्रीमती atfadt श्याम 

20. श्री Ute Agata 

21. श्री एम० झार० शर्मा 

22, श्री तारायण ह्वरूप शर्मा 

23. श्री विश्वनारायण शास्त्री 

24. Stele एम० सेट 

25. श्वी tara fase सिंह 

26. श्री बुद्विका feet 

27. et sito विश्वनाधन 

28. श्री एस० जेवियर 

29. श्री राम सेवक ated 

80. et पी० गोंविल्द Aaa 

“ot माली मस्यिप्पा के निधन के कारण हुई रिक्‍्तता में 30 जुलाई, 1968 से तियुक्त | 

(iii) 

ee 



= राज्य सभा 

81. श्री शंकरराव बाजी राब-बोबडे 

32. श्री राम बहादुर fag] 

33. श्री गुलाम हैदर वलिसुहम्मद मोसिन 

34. श्री वाई० आदितारायण रेड्डी 

35. श्री ST Fler 

36. श्री एम० पी० Bre, 

37. श्री हीरा seca तिपाठी 

38. श्री एम० एच० सैमूअल 
39. श्री बी० टी० केम्पाराज 

40. श्री चक्रपाणि Waa] 

41. श्री डाह्याभाई व० पटेल 

42. श्री एन० के० शेजवालकर 

43. श्री बालक्ृष्ण गुप्त 

44, श्री सी० अच्युत मेनन| 

45. श्री जी० पी० सोमसुल्दरम | 

वेधानिक परामर्दाता 
1. श्री वी० एन० भाटिया सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 
2. श्री एन० Sto पी० नम्बूदिरीपाद, संयुक्त सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 
3. श्री श्रार० Ato एस० पेरी शास्त्री, श्रतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 
4. At sito Uto सक्सेना, सहायक ड्राफ्ट्समेन, राजभाषा (विधायी) aa, विधि संत्ालय 

सचिवालय 

श्री भेहर ae चावला--डउपलखिब । 

“सरदार रघबीर सिह पंजहजारी के स्थान पर, जिन्होंने व्यागपत्र दिया, 13 अगस्त, 1968 को नियुक्त ।



संयुक्त afafa का प्रतिवेदन ' 

मैं, दुष्क्ृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संणोधित करने और उससे saad कतिपय मामलों 

का उपबन्ध करने के लिए विधेयक” सम्बन्धी ayaa समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए श्राधिकृत किये जाते पर, संयुक्त 

समिति हारा संशोधित रूप में विधेयक के साथ उसका प्रतिवेदन पेश करता हूं । 

2. यह विधेयक 22 मई, 1967 को लोक सभा में पेश किया गया | fadan को संयूक्‍तत समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव 

विधि मंत्रालय में उपमंत्री हारा 8 मई, 1988 को लोक-सभा में पेश किया गया और उसी दिन स्वीकृत हुआ । (परिशिष्ट एक ) 

> £5 
x 

3. राज्य सभा ने उस प्रस्ताव पर 13 मई, 1968 को चर्चा की और उसी दिन प्रस्ताव से सहमत हुई (परिशिष्ट दो) 2 

५. राज्य सभा से सन्देश लोक-सभा के समाचार भाग 2 दितांक 16 मई, 1968 में प्रकाशित हुआ । 

5. समिति की कुल तेरह बैठकें हुई | 

७. समिति का भावी कार्यक्रम नियत करने के लिए उसकी पहली बैठक 17 मई, 1968 को हुई । समिति नें अपनी बैठक 

में फैसला किया कि उन संस्थाओं /व्यक्तियों आ्रादि से मौखिक साक्ष्य की सुतवाई की जाय जो संसिति के समक्ष अपने विचार रखते के इच्छुक 

हों और इस प्रयोजना्थ ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस विज्ञव्ति जारी की जाय समिति ने यह भी फैसला किया कि विधेयक 

के उपबन्धों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते के लिए सभी राज्य सरकारों/संच राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और बार कौंसिल आफ इंडिया 

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्‍्ययालयों की बार एसॉसिएशनों, वॉणिज्य और उद्योग सण्डलों और अखिल भारतीय प्रतिनिधि मजदूर 

संघों के संगठनों को परिपत्र जारी किया जाय । सभापति को प्राधिकार दिया गया कि वह संस्थात्रों|व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुतः किये गये 

जापतों की जांच कर यह फैसला करे कि समिति के समक्ष सौखिक साक्ष्य देते के लिए उनमें से किस-किस को बुलाया जाय | 

>. विभिन्‍न संस्थाओं व्यक्तियों श्रादि से संयुकत समिति को विश्वेयक पर 16 ज्ञापन/अभ्यावेदत आदि प्राप्त हुए (परिशिष्ट 

तीन) । 

8. 3और 4 जुलाई तथा 5, 24, 25 और 26 अक्तूबर, 1968 को हुई समिति की क्रमणः दूसरी, तीसरी, सातवीं से दसवीं 

बैठकों में समिति ने प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं और सम्बद्ध संगठनों grat दिया गया साक्ष्य सुना । (परिशिष्टि चार) । 

9. समिति का प्रतिवेदन पांचवें सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक वेश किया जाता था | चूंकि ऐसा सम्भव नहीं 

था, समिति ने 3 जुलाई, 1968 को हुई अपनी दूसरी बैठक में फैसला किया कि प्रतिवेदन पेश करने के लिए समय छठे सत्र के अच्तिम 

दिन तक बढ़ाये जाने के लिए कहा जाय | आवश्यक प्रस्ताव सभा सें पेश किया गया और 22 जुलाई, 1968 को स्वीकृत हुआ । 25 

अक्तूबर, 1968 को हुई अपनी नवीं बैठक में समिति ने प्रतिवेदन पेश करने का समय 31 AT, 1969 तक अग्रेतर बढ़ाये जाते 

के लिए कहने का फैसला किया जिसके लिए सभा ने 18 नवम्बर, 1968 को अन्मति दी । 

10. समिति ने 11 श्र 12 फरवरी, 1969 को हुई अपनी zeal और बारहवीं बैठकों में विधेयक पर खण्डबार 

विज्ञार किया । 

11. समिति ने फैसला किया है कि उसके समक्ष दिया गया साक्ष्य मुद्रित करवाया जाय और उसे fasta रूप में दोनों aa के 

पटलों पर रखा जाय 

12. समिति ने यह फैसला भी किया है कि विभिन्न deat, निकायों, संगठनों, सरकारी विभागों आ्रादि द्वारा Seat किये 

गये ज्ञापन भी दोनों सभाझ्रों के पटलों पर रखे जाएं और समिति का प्रतिवेदन सभाओं में पेश किये जाते के पश्चात उन्हें सदस्यों द्वारा देखें 

जाने के लिए saat एक प्रति संसद ग्रन्थालय में रखी जाय | 

13. ससिति ते 7 मार्च, 1969 को प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया । 

*भारत के अ्रसाधारण UATE, भाग 2, खण्ड 2, fart 22 मई, 1967 में प्रकाशित 

(९)



(४1, 
14. विधेयक में प्रस्तावित मूल परिवतेनों के विषय में समिति के विचार निम्नलिखित पैराग्राफों में व्यौरेवार दिये गये 

ol 

15. खण्ड 3.-- इस खण्ड का उप-खण्ड (क) (ii) अपने नियोजन के अनुक्रम के बाहर कार्य करते हुए सरकार के किसी 
कम चारी या अ्रभिकर्ता द्वारा दी गई किसी दुष्क्रति के सम्बन्ध में सरकार के दायित्व से सम्बन्धित है | विधेयक जिस रूप में पेश किया 
गया है उसमें उप-खण्ड में यह उपबन्ध है कि ऐसी किसी दुष्कृति के लिए सरकार का दायित्व तभी होगा जब genie माना जाने वाला 
कार्य कर्मचारी या अ्भिकर्ता ने सरकार की ओर से किया हो और सरकार ने उसका अनुसमर्थन किया हो । समिति का विचार है कि 
यदि सरकार के किसी कर्मचारी या अभिकर्ता द्वारा कोई दुष्कर्म अपने नियोजन के अनुक्रम के बाद कार्य करते हुए परन्तु सरकार की श्रोर 
से किया गया हो तो उस कार्य का सरकार द्वारा अतुसमथैन करना, जो दुष्कृति के लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराने के लिए एक 
पूर्व-शर्ते है, व्यायोचित नहीं होगा । समिति का यह भी विचार है कि - ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें सरकार को उसके कर्मचारी 
या अभिकर्ता द्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम के बाहर कार्य करते हुए किये गये किसी कार्य का अनुसमर्थन करते की स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए, यद्यपि ऐसा कार्य कर्मचारी या fast द्वारा सरकार की ओर से न किया गया हो । तदनुसार समिति ने खण्ड 3 के उप- 
खण्ड (क) (11) में शब्द तथा' के स्थान पर शब्द था' रख दिया है । 

खण्ड 3 के उप-खण्ड (ख) (ili) में सरकार द्वारा नियोजित स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा किसी भी ऐसी apie at बाबत सरकार को 
उत्तरदायी माना गया है, जहां वह कार्य, जिसके लिए जाने की संविदा की गई हैं, विधिपूर्ण होते हुए भी ऐसी प्रकृति का है कि जब तक कि 
युक्तियुक्त TAHT न बरती जाय, घटनाओं के मामूली श्रनुक्रम में यह सम्भाव्य है कि वह उसके किए जाने में वैयक्तिक क्षति या सम्पत्ति 
को नुकसानकारित हो तथा ऐसी सतकता नहीं बरती गई है । इस उप-खण्ड के परन्‍्तुक के श्रनुसार सरकार ठेकेदार के साथ हस्ताक्षर 
किये जाने वाले संविदे में इस आशय की स्पष्ट शर्त रख कर दायित्व को ठेकेदार पर डाल सकती है. । समिति ने देखा है कि यह Teds 
विधि आयोग को किसी सिफारिश पर आ्राधारित नहीं है । समिति का विचार है कि सरकार और एक स्वतंत्र ठेकेदार के बीच संविदे 
में शर्ते रख कर तीसरे पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करना सिद्धान्त रूप से सही नहीं है और कि इस TGs के कारण एक गर-सरकारी 
व्यक्ति की अपेक्षा, जो कार्य एक स्वतंत्र ठेकेदार को सौंपता है, सरकार की स्थिति श्रधिक अच्छी होगी । तदनसार समिति ते खण्ड 3 
के उप-खण्ड (ख) (iii) का rae हटा दिया है 

16. खण्ड 11.--उप-खण्ड (च)--इसमें संशोधन ay प्रकार का a ae यह विधेयक पेश किये जाने के पश्चात्‌ के 
घटनाचक्रों के कारण आवश्यक हुआ है । 

इस खण्ड के उप-खण्ड (1) में उपबन्ध है कि शांति भंग होने gaat सावंजनिक शांति भंग होने paar दंगे श्रथवा बलवे होने से 
रोकने या उसे दबाने के लिए अ्रथवा सार्वजनिक सम्पत्ति के विरुद्ध किन्हीं अपराधों को रोकने के लिए पुलिस बल के सदस्यों और कतिपय 
श्रन्य लोक सेवकों द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में सरकार उत्तरदायी नहीं होगी । समिति का विचार है कि दायित्व से ऐसी विमुक्ति 
के लिए उपरोक्त प्रयोजनों के लिए केवल सद्भाव से किये गये कार्यों के सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना चाहिए | समिति ने तदनुसार 
इस खण्ड में संशोधन किया है । 2 

17. खण्ड 1 तबा पूरा वास.--इसमें संशोधन झौपचरिक eer के हैं । 

18. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पास किया जाय । 

नई दिल्‍ली; निर्मल चन्द्र west, 
7 मार्च, 1969 कोर्यकारी सभापति, 

संयुक्त सचिब 
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सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 
1967 

(जैसा कि संयुक्त समिति हारा श्पोर्ट क्रिया गया) 

(जिन शब्दों के नोचे रेखायें लगी हैं वे समिति द्वारा सुझाये गये संशोधन उपर्दाशित करते € We तारक चिन्ह 

लोप Staite करते हैं) 

genta में सरकार के दायित्व की बाबत विधि 

को परिभाषित और संशोधित करने 
और उससे संसकत कतिपय सामलों 

का उपबन्ध करने के लिये 

विधेयक 

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्तलिखित रूप में यह अधिनियमित 

a 

1. (1) यह अधिनियम सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) अधिनियम, 1969 संक्षिप्त are, 

कहा जा सकेगा | विस्तार ओर 

हि रि : प्रारम्भ । 
(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर él 

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र 

में अधिसूचना द्वारा, नियत करे । 

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो/-- परिभाषाड़ । 

(क) सरकार के सम्बन्ध में अभिकर्ता से (सरकार के कर्मचारी से भिन्न) 

ऐसा व्यक्ति भ्रभिप्रेत है जो सरकार के लिए कोई कार्य करने के लिए तियोजित 

होते हुए उस कार्य को करते में सरकार के आदेश या नियंत्रण के अधीन है ; 

(ख) “सरकार का कमचारी” से कोई भी वह व्यक्ति अभिष्रेत है जो--+



सरकार का दुष्कृति 
में दायित्व । 

2 

(i) संघ की प्रतिरक्षा सेवा या सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का 
सदस्य है, या प्रतिरक्षा से संसक्‍्त कोई पद या संघ के ग्रभीत कोई सिविल 
पद धारण करता है; अथवा 

(ii) किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, या किसी राज्य के 
अधीन कोई सिविल पद धारण करता है; 

(ग) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी दायित्व के सम्बन्ध में सरकार" 
से अभिष्नेत है-- 

(i) जहां दुष्क्ृति सरकार के कर्मचारी द्वारा, जब कि वह संघ के कार्यकलाप के 
संसग में कार्य कर रहा हो, या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजित अभिकर्ता 
था SAGA ठेकेदार द्वारा की जाती है, वहां केन्द्रीय सरकार ; 

(ii) जहां दुष्क्ृति सरकार के कमंचारी द्वारा, जब कि वह किसी राज्य के 
कार्यकलाप के संसंग में काम कर रहा हो, या राज्य सरकार द्वारा नियोजित 
अभिकर्ता या स्व॒तन्त्र S केदार द्वारा की जाती है, वहां राज्य सरकार; 

(घ) सरकार के सस्बन्ध में स्वतन्त्र ठेकेदार” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो 
सरकार के लिए कोई कार्य करते की संविदा करता है किन्तु जो उस कार्य 
को करते में सरकार के आदेश या नियंत्रण के अधीन नहीं है । 

3. इस अधिनियम के उपबच्धों के अध्यवीन यह है कि सरकार किसी भी ऐसी 
septa aT बाबत दायी होंगी, जो-- 

(क) सरकार के कर्मचारी द्वारा या सरकार द्वारा नियोजित ग्रभिकर्ता द्वारा तब 
की गई हो,-- 

(4) जब वह अपने नियोजन के अनृक्रम में कार्य कर रहा हो; अथवा 

(ii) जब वह अपने नियोजन के अनु क्रम के बाहर काय कर रहा हो, यदि उस 
ata को गठित करते वाला कार्य कर्मचारी द्वारा या अभिकर्ता द्वारा 
सरकार की और से किया गया था या सरकार द्वारा अ्नुसमधित किया 
जा चुका है; 

(ख) सरकार द्वारा नियोजित स्वतस्त्र ठेकेदार द्वारा, या उसके सेवकों या श्रमिकों 
में से किसी के द्वारा उस कार्य को करने में, जिसके सरकार के लिए किए 
जाने की संविदा की गई हो, निम्नलिखित दशाओं में से किसी दशा में 
(और किसी भी sea दशा में नहीं) की गई है, अर्थात्‌+- 

(i) जहां सरकार उस कार्य का नियंत्रण ग्रहण कर लेती है जिसको करने के 
लिए स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा संविदा की गई है; 

(i) जहां सरकार स्वतंत्र ठे केदार के उस कार्य को प्राधिकृृत या agentes 
कर देती है जिससे वह दुष्कृति गठित होना अ्भिकथित हैः 

(iii) जहां वह कार्य, जिसके किए जाने की संविदा की गई है, fatigue होते 
हुए भी ऐसी प्रकृति का है कि जब तक कि युक्तियुक्त सतकता त बरती 
जाए, घटनाओं के मामूली अनुक्रम में यह सम्भाव्य है कि वह उसके 
किए जाने में वेयव्तिक क्षति या सम्पत्ति को नुकसान कारित हो तथा 
एसी सतकंता नहीं बरती गई है; 

oy 8 5 ae ae 

(iv) जहां सरकार उस कार्य को स्वयं करने के लिए विधिक बाध्यता के 
अधीन है;
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(५) जहां कोई तत्समय-प्रवृत्त-विधि, सरकार पर उस कार्य को करने में 
जिसके किए जाने की संविदा की गई है व्यक्तियों या सम्पत्ति की सुरक्षा 

को सुनिश्चित करने के लिए आ्रात्यन्तिक कत्तेव्य अधिरोषित करती है श्रौर 

उस कत्तंव्य के अनुपालन में ग्रसफलता हुई है । 

4. जहां सरकार किसी स्थावर सम्पत्ति की स्वामी है, या किसी स्थावर सम्पत्ति 

पर क़ब्जा या अ्रधिभोग रखती है, या उस पर नियंत्रण करती है, वहां सरकार उस कत्तंव्य 
के किसी भंग की बाबत जो ऐसी सम्पत्ति के स्वामित्व, क़ब्जा, अधिभोग या नियंत्रण से 

विधि द्वारा संलग्न हो, उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायी होगी जैसे कि पूर्ण वव और 
सामर्थ्य वाला प्राइवेट व्यक्ति; 

Teg जहां ऐसी कोई सम्पत्ति विधि के किसी ऐसे नियम के आधार पर सरकार में 

निहित होती है, जो सरकार के कार्यों या आशयों पर आश्रित हुए बिना स्वयं प्रवृत्त होता है, 
वहां सरकार इस धारा के आधार पर केवल इस कारण से कि सम्पत्ति ऐसे निहित हुई है, 
दुष्कृति में किसी दायित्व के अ्रधीन नहीं होगी, किन्तु इस धारा में उपबन्ध सरकार के 

तदधीन उस दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जो किसी कालावधि के बारे 
में हो जो उस समय के पश्चात्‌ की हो जब कि सरकार ने या सरकार के लिए कार्य 

करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी किसी सम्पत्ति का क़ब्जा या नियंत्रण वास्तव में 

ले लिया हो, या उसे अपने अधिभोग में ले लिया हो । 

5. किसी ऐसी खतरनाक वस्तु से जो सरकार के क़ब्ज में है, या जिस पर सरकार 

नियंत्रण करती है, कारित किसी भी वैयक्तिक क्षति या सम्पत्ति को किसी हानि की 

बाबत सरकार उसी रीति से और उसी विस्तार तक दायी होगी जैसे कि Gor aa और 

सामर्थ्य वाला प्राइवेट व्यक्ति बैसी ही, परिस्थितियों में दायी होता, यदि वह ऐसी 

वस्तु पर क़ब्जा रखता या नियंत्रणकरता होता । 

6. सरकार दुष्कृति में उतत सब दायित्वों के अधीन होगी, जिनके अधीन वह, यदि 

वह Got ay और सामर्थ्य वाला प्राइवेट व्यक्ति होती, तो उन कतव्यों के भंग के 

विषय में होती, जो किसी व्यक्ति के अपने सेवकों या अभिकर्ताओ्रों के प्रति किसी तत्समय- 

प्रवत्त-विधि के अधीन saat नियोजक होने के कारण हों; 

परन्तु किन्हीं ऐसे कर्तव्यों के भंग से कारित किसी वेयक्तिक क्षति या सम्पत्ति को 

किसी नुकसान के बारे में सरकार के किसी कर्मचारी को या सरकार द्वारा विनियोजित 

किसी अभिकर्ता को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में न्‍्यायालय किसी अन्य तत्समय-प्रवृत्त 

विधि के अ्रधीन ऐसे कर्मचारी या अभिकर्ता को, चाहे निःशकक्‍तता फायदे के रूप में चाहे 

प्रतिकर के रूप में या IAT, सरकार द्वारा दी गई या देते के लिए अ्रपेक्षित रकम, यदि कोई 

हो, ध्यान में रखेगा । 

7. कोई अधिनियमिति जो सरकार के SAAR या सरकार हारा नियोजित 

अभिकर्ता की ऐसे कर्मचारी या अ्भिकर्ता द्वारा दी गई किसी दुष्कृति की बावत दायित्व 

की mar को नकारित या सीमित करती है. Cat scala की बाबत इस अधिनियम के 

seit सरकार के विरुद्ध की गई किसी कार्यवाही की दशा में सरकार के सम्बन्ध में उसी 

प्रकार लागू होगी जिस प्रकार कि वह ऐसे कर्मचारी या अभिकर्ता को लागू हुई होती, 

यदि सरकार के विरुद्ध की गई कार्यवाही उस कर्मचारी या अभिकर्ता के विरुद्ध की गई 

कार्यवाही erat | ; 

8. इस अधिनियम के अधीन सरकार के विरुद्ध की गई किसी भी कार्यवाही में, 

सरकार प्रतिरक्षा के तौर पर उन अभिवाकों को उठाने की हकदार होगी जो प्राइवेट 

व्यक्ति विधि के अधीन उठाने का हकदार होता, यदि ऐसा ही वाद ऐसे व्यवित के विरुद्ध 

संस्थित किया गया होता | 

स्थावर सम्पत्ति के 

स्वामी या अधि- 

भोगी के रूप में 
सरकार का दुष्क्ृति 
में दायित्व | 

खतरनाक वस्तुओं के 
बाहर निकल पड़ने 

की बाबत दुष्कृति 
में सरकार का 
दायित्व | 

अपने कर्मचारियों 
के प्रति कर्तव्यों के 
भंग के विषय में 

सरकार का दायित्व । 

दायित्व की मात्रा 
विषयक कालूनी 
सीमाओं aT 

सरकार के विरुद्ध 
दावों को भी 

लागू होना 1 

सरकार को उप- 
लभ्य प्रतिरक्षाएं |



afagia atx 
अभिदाय । 

संघ के सशस्त्र बलों 

और पुलिस बलों 
के बारे में विशेष 

उपबन्ध i} 
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9. जहां कि इस अधिनियम के आधार पर सरकार दुष्कृति में किसी दायित्व के 
अधीन है वहां क्षतिपूर्ति और श्रश्दिय से सम्बन्धित कोई विधि किसी ऐसे दायित्व 
के बारे में जिसके अधीन वह ऐसे हैं, सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध ऐसे प्रवर्तनीय 
होगी, मानों सरकार पूर्ण वय और ATA वाली प्राइवेट व्यक्ति हो । 

10. (1) संघ के सशस्त्न बलों के किसी सदस्य द्वारा जब वह उस हैसियत में कर्तव्या- 
रूढ़ हो, या पुलिस बल के किसी Heer द रा जब वह उस हैलियत में कतंव्यारूढ़ हो, 
किया गया कोई कार्य, उसको या सरकार को, Pell aes व्यक्ति की ney कारित करने 
के लिए या feat aa व्यक्ति को वैयक्तिक क्षति कारित करने के लिए दुष्क्ृति में दायित्व 
के अधीन वहां तक नहीं करेंगा जहां तक कि वह मृत्यु या वैयक्तिक क्षति ऐसे किसी 
बात के कारण हो जो उस ग्रन्य व्यक्ति द्वारा उस समय सहन की गई हो जब कि वह संघ 
के सशस्त्र बलों का सदस्य अथवा, यथास्थिति, पुलिस बल का सदस्य हो, यवि-- 

(क) उस समय जब कि उस भ्रन्य व्यक्ति ढवारा वह बात सहन की गई है, ag संघ 
के सशस्त्र बलों के सदस्य की हैसियत में या पुलिस बल के सदस्य की हैसियत 
में कतैव्यारूढ़ है या यद्यपि कर्तव्यारूढ़ नहीं है. तो भी किसी ऐसी भूमि, 
परिसर, पोत, वायुयात या ATA पर हो जो उस समय संघ के ames बलों के 
प्रयोजनों के लिए या, यथास्थिति, पुलिस वल के प्रयोजनों के लिए काम में 
लाया जा रहा है ; और 

(@) सरकार यह Satire करे कि उसका उस बात को सहन करना उस बल के, 
जिसका कि वह सदस्य है, सदस्यों की Hee यथा निःशक्तता विषयक किसी 
विधि या स्कीम के अधीन किसी परितोष का हकदार बनाने के प्रयोजनों 
के लिए सेवा से सम्बन्धित माना गया है या साना जाएगा। 

परन्तु यह उपधारा संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य को या पुलिस बल के सदस्य को 
genta में दायित्व से किसी ऐसे मामले में छूट नहीं देगी, जिसमें स्यायालय 
का यह समाधान हो जाता है कि वह कार्य उन बलों या उस बल के सदस्य 
के नाते उसके कठंव्यों में निष्पादत से daar नहीं था । 

(2) संघ के सशस्त्न बलों के सदस्य. या पुलिस बल के सदस्य हारा सहन की गई 
किसी बात के कारण मृत्यु या वेयक्तिक क्षति के लिए सरक।र के विरुद्ध दुष्कृति के लिए 
कोई कार्यवाही न होगी, afe— 

(क) वह बात उसके द्वारा Sadar जैसी किसी भूमि, परिसर, पोत, वायुयान या 
यान की प्रकृति या दशा के परिणामस्वरूप या उन बलों या उस बल के प्रयोजनों 
के लिए प्रयुक्त किसी सज्जा या प्रदायों की प्रकृति या दशा के परिणामस्वरूप 
सहन की गई है; तथा 

(@) सरकार पूर्ववर्ती scart में यथावरणित प्रमाणित करे ; 
और न सरकार के कर्मचारी का कोई कार्य उसको मृत्यु या वैयक्तिक क्षति के लिए gente में 
दायित्व के श्रधीन वहां तक करेगा जहां तक कि वह मृत्यु या वेयक्तिक क्षति संघ के aoa 
बलों के सदस्य ST या पुलिस बल के सदस्य द्वारा सहन की गई किसी ऐसी बात के कारण 
हो, जिसके बारे में उपर्यक्त शर्तें पूरी होती हों । 

(3) सरकार था सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आफिसर यदि उसका यह 
समाधान हो जाता है कि यह तथ्य है कि-- 

(क) कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट अवसर ox संघ- के सशस्त्र बलों के सदस्य की. 
हैसियत में या पुलस बल के सदस्य की हैसियत में कर्तत्य रूढ़ था या नहीं था ; 
अथवा
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(a) किसी विशिष्ट समय पर कोई भूमि, परिसर, पोत, वायूयात, ata, asa 

या प्रदाय उन बलों के या उस बल के प्रयोजनों के लिए sla में लाए ज्यते 
थेया नहीं लाए जाते थे, $ 

एक प्रमाणपत्र उसका तथ्य होना प्रमाणित करते हुए जारी कर सकेगा और कोई ऐसा 

Waa इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस तथ्य के बारे में निशचायक होगा जिसे 

प्रमाणित किया गया है । 

(5) इस धारा में 'सरक्रार” शब्द से अंभिष्रेत है.-+- 

(क) संघ के संशस्त्त बलों के सदस्य के या केन्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित पुलिस 

बल के सदस्य के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार ; 

(ख) किसी राज्य सरऋर द्वारा अनुरक्षित पुलिस बल के सदस्य के सम्बन्ध में, 
वह राज्य सरकार । 

11. 2a अधिनियम में अन्तविष्ठ कोई बात निम्नलिखित के बारे में सरकार को 

aay नहीं बनाएंगी--- 

(क) कोई राज्य-कार्य; 

(@). संविधान की संप्तम अनुसूची में प्रथम सूची की प्रविष्टियों 10, 11, 12, 
13, 14, 15, और 16 में प्रगणित मामलों में से किसी के सम्बन्ध में अपने 

कृत्यों के faded में सरकार द्वारा किया गया.कोई कार्य ; 

(ग) संसद्‌ के संदनों का आह वान करने और «उनका सत्तावसान करने, लोक 
सभा का fared करने, किसी विधेयक के लिएअनुमति देने या अनु मति faa 

fea करने, किसी विधेयक को सदनों को उस विधेयक पर या उसके feet 
विनिदिष्ट उपबन्धों पर पुनविचार करने के लिए लोटाने, या संविधान के 

अधीन कोई उद्घोषणा जारी करने के संबन्ध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 
अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में किया गया कोई 

भी कार्य; 

(a) राज्य के विधान मण्डल के सदन या Maa का आह वान करने, या उसका या 
उनका सत्रावसान करने, विधान सभा का विघटत करते, किसी विधेयक 
के लिए अनुमति देने या अनुमति विधारित करने, राष्ट्रपति के विचार 

/ के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करने, या किसी विधेयक को सदन 
या सदनों को उस विधेयक पर या was feet विनिदिष्ट: उपबन्धों 

पर पुनविचार करने के लिए लौटाते के सम्बन्ध में किसी राज्य के राज्यपाल 
द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कत्तेव्यों के पालन में किल्ला गया 

है| कोई कार्य; 

(8) संविधान के अधीत जारी की गई उद्घोषणा के अधीन किया गया कोई 

कार्य; 

(च) ३ शत्रु से व्यापार (आपाती उपंबच्धों का चालू रूना) अधिनियम, 1947 

या श्तु-सम्पत्ति अधिनियम, 1968 के द्वासा या wala प्राधिकृत कोई 

भी कार्य ; 

(छ) सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण के या निपुणता के अनुसरक्षण के प्रयोजन के लिए 

संघ में त्िहित शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई भी are; 

(ज) संघ के सशस्त्र बलों के संदस्य द्वारा सक्रिय सेवा पर रहते हुए किया गया 

कोई काये; 

व्यावत्तियां |
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1855 के अधिनियम 
13 का संशोधन 

é 

(a) कोई कार्य जो शांति के भंग को या लोक प्रशांति में विध्न को या aed या 
दंगे को निवारित करने या दबाने के लिए था लोक सम्पत्ति के विरुद्ध fare 
अपराधों को निवारित करने के लिए--- 

(i) पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा, अथवा 

(ii) किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा, जिसका यह कतेंव्य हैं कि वह किसी क्षेत्र 
या स्थान में शांति और व्यवस्था बनाए रख या जो किसी क्षेत्र या स्थान 

ही कतंव्य में लगा हुआ है, 

सद्भावपूर्वक किया गया है ; 

(अब) किसी च्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या mer व्यक्ति द्वारा किया गया या किया 
जाने को आदिष्ट कोई भी कार्य, जब कि वह अपने में निहित न्यायिक प्रकृति 

के feet उत्तरदायित्वों का निवेहनत कर रहा हो या निर्वेहन करने का 
ata रखता हो; 

(ट) अपने में निहित न्यायिक प्रकृति के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए या 
fades करने का तात्पर्य रखते हुए किसी भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य 
व्यक्ति के विधिपूर्ण वारन्टों या आदेशों के निष्पादन के संसंग में ऐसे' व्यक्ति 
द्वारा जो उन वारच्टों या श्रादेशों का निष्पादन करने के लिए आबद्ध हो, 
किया गया कोई eT; 

(5) कोई ऐसा कार्य जिसको भारतीय तार अधिनियम, 1885, भारतीय डाक 
घर अ्रिनियम, 189 8, या किसी अच्य तत्समयप्रवत्त अधिनियमिति के अधीन 
उत्मुक्ति अनुदत्त हो; 

(=) कोई कार्य जिसके बारे में भारतीय रेल अधितियस, 1890 के अधीन या 
किसी wa तत्समय-प्रवृत्त अधितियमिति के sete उपचार उपबन्धित 
हैं 

(ढ) ऐसे कार्य द्वारा कारित कोई वेयक्तिक क्षति या सम्पत्ति को कोई नुकसान 
जिसका अपनी प्रकृति से ही ऐसी क्षति या नुकसान कारित करना घटनाओं 
के मामूली अनुक्रम में संभाव्य हो, यदि उस कार्य को करना किसी तत्समय- 
प्रवृत अधिनियमिति द्वारा प्राधिकृरत हो 

(ण) मानहानि, विद्वेषपूर्ण भ्रभियोजन या विदेषपूर्ण गिरफ्तारी से उद्भूत कोई दावाई 
(a) किसी भी करन्तीन विधि के प्रवर्तत से! उद्भूत कोई दावा 
(a) विदेश में says कोई दावा। 

12. इस अधिनियम के उपबन्ध सरकार के द्वारा या विरुद्ध की गई किन्‍्हीं ऐसी 
कार्यवाहियों पर प्रभाव नहीं डालेंगे, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पर्व संस्थित की 
गई हैं और ऐसी कार्यवाहियों को इस तरह निपटाया जाएगा, मानो यह भ्रधिनियम पारित 
नहीं हुआ था | 

13. प्राणान्तक दुर्घटना अधितियम, 1855, में धारा 4 में शब्द “व्यक्ति 
राजनीतिक are निगमित तिकायों को लागू होगा” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित 
शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, sale :-- 

“शब्द “व्यक्ति ' राजनीतिक और निगमित निकायों और सरकार को लागू होगा।' 

1885 का 13 

1898 का 6 

1890 का 9



atctarse । 
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(देखिये प्रतिवेदत का परा 2) 

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपनो के लिये लोक-सभा में प्रस्ताव 

“कि दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उस से संसक्‍्त कतिपय मामलों 
का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों ANT AT 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिस में इस सभा के 30 सदस्य, 
अर्थात्‌ श्री के ० अनिरुषन, श्री fro चं० चटर्जी, श्री We रा० सिंह देव, श्री देविस्दर सिह, श्री अनिरद्ध दीपा, श्री श्रीचन्द्र गोयल, श्री 

आर० एम० हजरनवीस, श्री एस० कण्डप्पन, श्री बृज भूषण लाल, श्री माली मरियष्पा, श्री श्रीनिवास मिश्र, श्री ही" ato मुखर्जी, श्री 

Wad नाहाठा, श्री ho नारायण राव, श्री एम० नारायण रेड्डी, श्री मुहम्मद यूतस सलीम, श्री श्र० fro शर्मा, श्रीमती सावित्री श्याम, 
श्री Ae Ro सेन, श्री एन० सेतुरामाने, श्री एम० झआार० शर्मा, श्री तारायण स्वरूप शर्मा, श्री विश्वनारायण शास्त्री, श्री टी० एम० सेठ, 
श्री देवेन्द्र विजय सिंह, श्री सुद्रिका सिन्हा, श्री जी० .विश्वताथन, श्री एम० जेंवियर, श्री राम सेवक यादव, श्री पी० गोवि-द मेनन 
और राज्य सभा के 15 सदस्य हों; 

कि संयुक्त समिति की der गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी; 

कि समिति इस सभा को अगले संत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी; 

fe aa बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवंतनों और रूपभेदों के साथ 

लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और 

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती हूँ कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा 

संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताय |”



परिशिष्ट 2 
(देखिए प्रतिवेदत का पैरा 3) 

राज्य सभा में प्रस्ताव 

“कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट करती है कि राज्य सभा sea में सरकार के दायित्व की 
fafa को परिभाषित और संशोधित करने और उससे dara कतिपय मामलों का उयबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाग्रों 
की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को gaa संयुक्त समिति में कोर्य 
करनले के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाये :-- 

श्री एस 0 ato बोबडे 

2. श्री राम बहादुर सिंह 

3. श्री गुलाम eet वली मुहम्मद मोसित 

4. श्री वाई0 आदिनारायण रेड्डी 

5. श्रीं कृष्ण कान्‍्त 

- श्री एम0 पी0 WaT 

. श्री हीरा aera त्रिपाठी 

8. श्री एम0 एच0 FATA 

a 
NI
 

9. atato ठी0 कैम्पाराज 

10. सरदार Wate सिह पंजहजारी 

11. श्री डाह्मा भाई ato पटेल 

12. श्री एन0 के0 शेजवालकर 

13. श्री बाल Hey गुप्त 

14. Stato अच्युत मेनन 

15. श्री जी0 पी0 सोमसुन्दरम |” 



पराहष्ड 5 

(देखिए प्रतिवेदद कापरा 7) ° 

a संस्थाओं व्यक्तियों ails a ata बताते वाजा विवरण जिससे संयुक्त समिति को ज्ञापन/प्रम्यावदत 

आदि प्राप्त हुए 

Aah जिस से प्राप्त हुआ की गई कार्यवाही 

1. इंडियन प्रोड्यूस संस्था, कलकत्ता सदस्यों को भेजा गया तथा 3-7-68 को साक्ष्य लिया A | 

2, उच्चतम न्यायालय विधि संस्था, नई दिल्‍ली सदस्पों को भेजा गया तथा 3-7-68 को साक्ष्य लिया गया | 

3. ahaa भारतीय अनाज विक्रेता संस्थाओं का महासंघ , नई दिल्‍ली सदस्यों को भेजा गया तथा 4-7-68 को साक्ष्य लिया गया | 

4. नाग विदर्भ वाणिज्य मंडल, नागपुर सदस्यों को भेजा गया । 

5. उत्तर प्रदेश विधि परिषद्‌ इलाहाबाद सदस्यों को भेजा गया । 

७. दिल्‍ली हिन्दुस्तानी वाणिज्य संस्था, दिल्‍ली सदस्यों को भेजा गया | 

7. निगमित विधि संस्था, कलकंत्ता तदेव 

8. भारतीय वाणिज्य मंडल, कलकत्ता तदेव 

9. बिहार सरकार aaa 

10. नागालैंड सरकार तदेव 

11. मध्य प्रदेश सरकार तदेव 

12. मैसूर सरकार तदेव 

13. महाराष्ट्र सरकार तदेव 

केरल सरकार aaa 

15. राजस्थान सरकार aaa 

16. पांडिचेरी सरकार तदेव 



परिशिष्ठ 4 

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 8) 

उन att व्यक्तियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के 
समक्ष साक्ष्य दिया 

क्रमांक पार्टियों के नाम जिन तारीखों को साक्ष्य लिया गया 

1. इंडियन प्रोड्यूस एंसोसियेशन, कलकत्ता 3 जुलाई, 1968 

2. उच्चतम न्यायालय विधि संस्था, नई दिल्‍ली 3 जुलाई, 1968 

3. श्रखिल भारती य अनाज बिक्रेता संस्था का महासंघ, नई दिल्‍ली 4 जूलाई, 1968 

4. निम्नलिखित के प्रतिनिधि 5 अक्तूबर, 1968 

(एक) रेलवे मंत्रालय (aa até) ) 
(दो) Wea मंत्रालय | see gant गये 
(तीन) वाणिज्य मंत्रालय c 

5 1 

(चार) वित्त मंत्रालय 3} 

5. श्री ए0ए 0 अंसारी, प्रतिकुलपति, उसमानिया विश्वविद्यालय, 24 अक्तूबर, 1968 
हैदराबाद 

6. श्री एम0 सी 0 सीतलवाद, संसद सदस्य 24 अक्तूबर, 1968 और 26 अक्तूबर, 1968 

7. श्री के0 एल 0 मिश्र, महाधिवकता, उत्तर प्रदेश 25 अक्तूबर, 1968 

8. श्री पुरुषोत्तम त्रिकमदास, प्र वर श्रधिवकक्‍ता, भारत का उच्चतम 26 अक्तूबर, 1968 
न्यायालय 

9. श्री सी0 के 0 दफ्तरी, भारत के महान्यायवादी 26 अवतूबर, 1968 
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परिदिष्ट 5 

सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 सस्बन्धी संयुक्त समिति कौ 
बेठकों के कार्यवाही--सारांश 

1 प्रथम बैठक 

समिति की बैठक शुक्रवार, 17 मई, 1968 को 11-00 से 11-45 बजे तक हुई । 

उपस्थित 

श्री एम0 एच0 सैमुअल--पीठासीन 

सदस्य 

लोक-सभा 

श्री के? अनिरुधन 

श्री अनिरुद्ध दीपा 

4. श्री श्रीचन्द्र गोयल 

5. श्री आर 0 एम0 हजरनबीस 

6. श्री श्रीनिवास मिश्र 

7. श्री अ्रमृत नाहाठा 

8 

9 

0 

y
o
 

- श्री के? नारायण राव 

. श्री एम 0 नारायण रेड्डी 

श्रीमती सावित्नी श्याम 

11. श्री एम0 AO शर्मा 

12. श्री नारायण स्वरूप शर्मा 

13. श्री दी0 एम0 सेठ 

14. श्री मुद्रिका सिन्हा 

राज्य सभा 

15. श्री राम बहादुर सिंह 

16. श्री कृष्ण ated 

17. श्री एम0 पी0 शुक्ल 

is. श्री हीरा वल्लभ ferret 

19. श्रीबी0 ठी0 केम्पराज 

20. श्री Stet भाई वी0 पटेल 

21. श्री बाल कृष्ण गुप्त 
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i2 

वैधानिक परामशंदाता 

श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री --बैधानिक उप-परामशंदाता, विधि मंत्रालय 

सचिवालय 

श्री मेहर we चावला--उप-सचिव 

2. समिति के सप्मापति श्री श्र० कु० aa के अनुपस्थित होने के कारण श्री एम० एच० सैम्युल को नियम 258( 3) के ada 

बैठक के सभापति के रूप में कार्य करते के लिये निर्वाचित किया गया । 

3. थोड़ी चर्चा के पदचात्‌ समिति ने साव॑जनिक निकायों, संगठनों तथा संस्थाश्रों से विधेयक पर 30 जून, 1968 तक ज्ञापन 

आमंत्रित करने के। लए एक प्रैस विज्ञाप्ति (परिशिष्ट 1) जारी करने का निरंचय किया | 

4. समिति ने निम्नलिखित पत्र जारी करने का भी निरंचय किया — 

(क) सभी राज्य सरकारों | संघ-राज्य-क्षेत्र की सरकारों के मुख्य सचिवों को एक परिपत्र (परिशिष्ट 2) ; और 

(ख) केन्द्र तथा राज्यों में बार काउन्सिलों और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की बार एसोसियेशनों, वाणिज्य 

तथा उद्योग मण्डलों और श्रखिल भारतीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले मज़दूर संघों के स॑ गठनों को एक 

परिपत्र (परिशिशष्ट 3) ६ 

5. समिति ने यह भी इ च्छा व्यक त की कि विधि मंत्रालय उसके पास एक टिप्पणी aa जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाये :- 

(ऊ) भारत में दु ष्कृति में राज्य के दायित्व के बारे में वर्तमान स्थिति ; 

(ख) क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट, 1947 बताने के बाद faea में स्थिति में हुए परिवतेनों को विद्येष रूप से ध्यान में रखते 

हुए ब्रिटेन तथा wea देशों की तुलनात्मक स्थिति ; 

(ग) दुष्कृति सम्बधी वर्तमान स्थिति में किस सीमा तक रुपभेद करने फा विधेयक में प्रस्ताव है ; 

(a) इस बारे में विधि आयोग की सिफारिशों को किस सीमा तक विधेयक में शामिल नहीं किया गया है ; 

(ड-) दुष्कृति' शब्द का प्रभिप्राय ; और 

(a) श्रीमती विद्यावती और श्री रुलिया राम के मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों का सारांश और इन विनिर्णयों 

में उठाई गई बातों को यह विधेयक किस हद तक पूरा करता है | 

6. समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि उसे निम्तलिखित दस्तावेज उपलब्ध किये जायें :--- 

(एक) दुष्क्ृति में राज्य के दायित्व के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन । 

(दो) अद्यतन संशोधित रूप में fees का area प्रेसीडिग्स एक्ट, 1947 

(तीन) राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती विद्यावती के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला- 196 2--अनुपुरक 2 

एस० सी० आर० 987 

(चार) रुलिया राम बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला---1965, 1 एस० सी० To 809 

विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने टिप्पणी और उपरोक्त दस्तावेज देने का वचन दिया । 

7. समिति ने सभापति श्री अ्र०कु० सेन को प्राधिकत किया कि वह मौखिक साक्ष्य के लिए पक्षों का चयन उनसे लिखित ज्ञापन 

प्राप्त हो जाने के बाद करें । 

8. समिति ने feast किया कि मौखिक साक्ष्य सुनने के लिए उसकी बैठकों 3 जुलाई से लेकर 6 जुलाई, 1968 तक प्रतिदिन 

10-00 बजे से ait 

8. aerate समिति स्थगित हुई ।



अनुबन्ध एक 

लोक-सभा सचिवालय 

प्रेस विज्ञप्ति 

सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संसद्‌ की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति ते आज अपनी बैठक में यह 

निर्णय किया कि जो साव॑जनिक निकाय, संगठन और संस्थाएं समिति के विचारार्थ विधेयक पर ज्ञापन भेजना चाहती हों वे उन्हें 30 जून, 

1968 को अ्रथवा उससे पहले सचिव, लोक-सभा, संसद्‌ भवन, नई दिल्‍ली को भेज दें | यदि सम्भव हो तो ऐसे ज्ञापनों की 60 प्रतियां 

भेजी जायें तो अच्छा होगा । जो ज्ञापन समिति को भेजा जायेगा वह समिति के रिकार्ड का भाग होगा और उसे बिल्कुल गोपत्तीय रखा जाना 

चाहिए, और किसी को परिचालित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इस प्रकार की कार्यवाही समिति का विशेषाधिकार भंग. करता मानती 

जायेगी | 

2. जो व्यक्ति ज्ञापन के अलावा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य भी देना चाहते हों, उनसे fades हैं कि वे समिति के विचाराध 

उस सम्बन्ध में लोक-सभा सचिवालय को सूचित कर दे । 

3. सरकार का (<ुष्क्ृति में दायित्व) विधेयक, 1967, लोक-सभा में पेश किये गये रूप में, दिनांक 22 मई, 1967, के भारत के 

असाधारण राजपत्र भाग i, खंड 2 में प्रकाशित हुआ था A 

4. मौखिक साक्ष्य की सुनवाई के लिये समिति की don नई दिल्‍ली में बुधवार, 3 जुलाई, 1968 से होंगी । 

नई दिल्‍ली ; 
दिनांक 17 मई, 1968 5 

संख्या 16/3/सी 1/68 17 मई, 1968/27 वेशाख, 1890 (शक) 

प्रति समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, नई दिल्ली की जानकारी के लिये प्रेषित | 

लिवेदन हैं कि आ्राकाशवाणी से लगातार तीन दिन इसको प्रसारित किया जाये । 

मेहर are चावला, 

उप सचिव 
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अनुबन्ध दो 
डाक प्रमाणित 

लोक-सभा सचिवालय 

संसद भवन, 

नई दिल्‍ली--- 1. 

संख्या 16[3/सी 11/68 17 मई, 1968/27 data, 1890 (हक) 

श्री मेहर are चावला 

उप-स्चिव | 

सेवा में 

सभी राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिव | 

विषय : सरकार का (gata में दायित्व) विधेयक, 1967 सम्बधी संयुक्त समिति | 

महोदय, 

मुझे यह बताने का निदेश मिला है कि सरकार का (दुष्क्ृति में दायित्व) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संसद्‌ की दोनों सभाओं की 

dasa समिति ने आज अपनी ब॑ ठक में निर्णय किया कि सभी राज्य सरकारों | संघ राज्य-प्ेत्रों को पत्र लिखे जायें कि यदि वे चाहे तो समिति 
> 

के विचारा् सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 के उपबधों के बारे में अपने टिप्पण अथवा सुझाव भेज दें जिससे कि वे अधिक 

से अधिक 30 जुन, 1968 तक इस सचिवालय में पहुंच जाये ? 

2, सरकार का (दुष्क्ृति में दायित्व) विधेयक, 1967, लोक सभा में पेश किये गये रूप में, दिनांक 22 मई, 1967 के भारत के 

असाधारण राजपत्र भाग 11, खंड 2 में प्रकाशित हुआ था । 

3. तथापि, विधेयक की एक प्रति देखने के लिये इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं I 

4. यदि कोई टिप्पण अथवा सुझाव भेजे जाय तो आपसे निवेदत है कि यदि सम्भव हो तो संग्ुक्त समिति के सदस्यों को देने के लिये 

उसकी 60 प्रतियां इस सचिवालय को भेजी जाये। 

अवदीय; 

@: मेहर Aes चावला, 

gaa पत्र : उपरोक्त उप-सचिव | 
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अनुबन्ध ३ 
डाक प्रमाणित 

लोक-सभा सचिवालय 

संसद भवन, 

नई दिल्‍ली-1 

संख्या 16/3/सी1/68 "17 मई, 1968/27 data, 1890 (शक) 

प्रेषक 

श्री मेहर are चावला 

उप सचिव । 

सेवा में 

विषय : सरकार का (वदुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 विषयक संयुक्त समिति । 

मुझे यह बताने का निदेश मिला है कि सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 विषयक संसद्‌ की दोनों सभाओं की 

संयक्‍्त समिति ने अपनी दिनांक 17 मई, 1968 की बैठ क में यह farsa किया है कि केद्रीय तथा राज्यीय विधिज्ञ परिषदों और सर्वोच्च 
>> 

व्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की विधिज्ञ संस्थाओं, वाणिज्य और उद्योग मण्डलों तथा श्रखिल भारतीय प्रतिनिधि मजदूर संघों के संगठनों 

को यह लिखा जाये कि वे, यदि वे ऐसा चाहें तो, 3 0 जून, 1968 तक इस सचिवालय को समिति के विचार के लिये, सरकार का (दुष्कृति 

में दायित्व) विधेयक, 1967 के उपब्धों के सम्बस्ध में अपनी टिप्पणियां या सुझाव भेजें । 

2. समिति ने यह भी निरचय किया कि वे यदि चाह तो, समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य भी दें सकते हैं । 

3. समिति की बैठकें मौखिक साक्ष्य सुनने के लिये 3 से 6 जुलाई, 1968 तक नई दिल्‍ली में होंगी । 

4. सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक, 1967 लोक-सभा में पेश किये गये रूप में भारत के दिनांक 22 मई, 1967 के 

असाधारण राजपत्र, भाग 11, खण्ड 2 में प्रकाशित हुआ था । फिर भी विधेयक की एक प्रति अवलोकनाथ्थ स॑ लग्न है | 

5. यदि कोई टिप्पणियां या सुझाव भेजे जायें, तो संयुक्त समिति के सदस्यों में परिचालन के लिये यदि उन्तकी 60 प्रतियां भेजी 

जायें तो अच्छा होगा । 

6. समिति के समक्ष साक्ष्य देने के सम्बन्ध में आपके प्रतिनिधियों को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा । 

7. कृपया इस पत्र की पावती AST I 

: wade, 

Zo. मेहर Wee चावला, 

संलग्न पत्र: उपरोक्त उप-सचिव | 

15
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ay 

दूसरी बेठक 

समिति की बैठक बुधवार, 3 जुलाई, 1968 को 10-00 बजे से 13-10 बज तक हुई ; 

उपस्थित 

श्री एम० एच० सैपुअल --पीीठासोन 

सदस्य 

लोक-सभा 

2. श्री रा० रा० सिह देव 

श्री अनिरुद्ध दीपा 

श्री श्रीचन्दर गोयल 

श्री आर० एम० हजरनवीस 

श्री एस० BST 

7. श्री TT भूषण लाल 

8. श्री श्री निवासमिश्र: 

9. श्री अमृत नहांटा 

10, श्री मुहम्मद यूनस सलीस 

11. श्री qo जि० शर्मा 

12. श्रीमती सावित्री श्याम 

13. श्री एम० आर० AAT 

14. श्री तारायण स्वरूप शर्मा 

15. श्री विश्वतारायण शास्त्री 

16. श्री ato एम० सेठ 

17. श्री राम सेवक यादव 

राज्य सभा 

18. श्री एस० Flo बोबडे 

19. श्री राम बहादुर सिंह 

20. श्री वाई० अधिनारायण tes 

31. श्री कृष्ण Peg 

22. श्री एम० पी० शुक्ल 

23. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी 

24. श्री बी० टी० केम्पराज 

25. सरदार रघुबीरे सिंह पंजहजारी 

26. श्री एन० के० शेजवालकर 

27. श्री डाह्मभाई ato yea 

28, श्री बालकृष्ण Typ 

29. श्री सी० अच्युत Far
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वेधानिक परामशदातां 

1. श्री वी० एन० भाटिया--सचिव, वेधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 

2. श्री आर० वी० Tao पेरीशास्त्री, वेधानिक उप परामझदाता, विधि मंत्रालय 

3. श्री एस० वी० सुब्बा राव, weet, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय : 

सचिवालय 

श्री मेहर are चावला ---उप-सचिव । 

समिति के सभापति श्री अशोक कुमार सेन की अनुपस्थिति में, श्री एम० एच० सैम्युअल को नियम 258(3) के अधीन बैठक 

के लिये सभापति का कार्य करने के लिये चुना गया । 

2. सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सरकार का (दुष्क्ृति में दायित्व) विधेयक, 1967 विषयक संयुक्त समिति की दिनांक 

17 मई, 1968 को हु ई पहली बैठक में किये गये निर्णयों के श्रतुसरण में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें सार्वजनिक निकायों, संग- 

sai और संस्थाओं से 30 जून, 1968 तक ज्ञापन आमंत्रित किये गये तथा सभी राज्यों |संघीय राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों, केन्द्रीय तथा 

राज्यीय विज्ञिज्ञ परिषदों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की विजिज्ञ संस्थाओं, वाणिज्य और उद्योग मण्डलों तथा अखिल भारतीय 

प्रतिनिधि मजदूर संघों के संगठनों को परिपत्र जारी किये गये जितमें उत्तसे यह अनुरोध किया गया था कि वें दिनांक 30 जून, 1968 तक 

विधेयक के उपबन्धों के विषय में अपनी टिप्पणियां भेजें । उन परिपत्रों में यह भी कहा गश्ना था कि वे, यदि चाहें तो, मौखिक साक्ष्य भी 

ql 

Ra विज्ञप्ति और पत्रों के उत्तर में निम्तलिखित संगठवों आदि से टिप्पणियां ज्ञापन प्राप्त हुए और उन्हें संयुक्त समिति के सदस्यों 

में परिचालित किया गया : 

(1) भारतीय उत्पाद संघ, कलकत्ता । 

(2) सर्वोच्च न्यायालय विज्ञिज्ञ संस्था, नई दिल्‍ली | 

(3) नाग विदर्भ वाणिज्य मण्डल, नागपुर | 

(4) फैड्रेशन आफ आल इण्डिया Geta Start एसोसियेशनस्‌, दिल्ली | 

(5) विज्ञिज्ञ परिषद्‌, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । 

(6) दिल्‍्ली-हिन्दुस्तानी मर्केंतटाइल एसोसियेशन, दिल्‍ली | 

(7) मैसूर सरकार । 

(8) इनकारपोरिटेड लॉ सोसाइटी आफ कलकत्ता । 

सभापति ने बताया कि निम्नलिखित दलों को जो मौखिक साक्ष्य देना चा aa थे मौखिक साक्ष्य देने के लिए संयुक्त समिति 

के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया | 

(1) भारतीय उत्पाद संघ, कलकत्ता । 

(2) सर्वोच्च न्यायालय विज्ञिज्ञ संस्था, नई दिल्‍ली | पु 

(3) फेड्रेशन आफ ऑल इण्डिया फूड-ग्रेस डीलर एसोसियेशनस्‌, दिल्ली | 

पहली दो पार्टियां, 3 जुलाई को समिति के समक्ष पेद होंगी तथा तीसरी पार्टी 4 जुलाई 1968 को पेद होगी । 

समिति ने अपनी पहली बैठक में यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि विधि मंत्रालय को विधेयक से सम्बद्ध कुछ कागजात समिति को 

भेजने के लिये कहा जाये | तदनुसार, विधि मंत्रालय ने निम्नलिखित कागजात भेजे जिन्हें संयुक्त समिति के सदस्यों में परिचालित किया 

गया : 

1. fafa आयोग की रिपोर्ट 

2, भारत और इंगलैंड में दुष्कृति सम्बन्धी सरकारी दायित्व के क्षेत्र में हुई हाल की घटनाओं पर एक नोट । 

3. एक नोट कि दुष्कृति में सरकार के दायित्व की वर्तमान स्थिति में सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक्र, 1967 

से कितनीं फेर-बदल होगी और विधेयक में विधि आयोग की सिफारिशों का किसा सीस। तक समावेश नहीं होगा । 

4. “दुष्कृति” ब्रभिव्यक्ति के अभिभार्थ के विषय में एक ate |
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5... रुलिया राम के मासले में सर्वोच्च न्यायालय के-फसले की एक प्रति । 

6. विद्यावती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की एक प्रति | 

7. क्राउन प्रोसीडिंगस एक्ट, 1947 की एक प्रति । 

3. सभापति ने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार ने यह सुझाव दिया है कि विधेयक के महत्व को देखते हुये राज्य सरकार 
की टिप्पणियां भेजने की अच्तिस तिथि को 15 अगस्त, 1968 तक बढ़ा दिया जाये ताकि राज्य सरकार विधेयक की सूक्ष्म जांच कर सके। 

समिति ने विधेयक के सम्बन्ध में टिप्पणियां और arta भेजने की तिथि को 14 अ्रगस्त, 1968 तक बढ़ाने का निश्चय किया और यह 

इच्छा व्यक्त की कि प्रेस विज्ञप्ति जारी करके साव॑जनिक निकायों, संगठनों, विधिज्ञ परिषदों, संस्थाग्रों आदि को तिथि बढ़ाने की सूचना 

देदी जाये | 

4. समिति ने, जैसा कि सदस्थों को पहले ही बताया गया था, मौखिक साक्ष्य सुनने के लिये:3 और 4 जुलाई, 1968 को बेठने 

तथा संझ्योधनों की सूचना देने के लिये भावी कार्यक्रम निश्चित करने और विधेयक पर खण्डवार विचार करने के लिये 5 जुलाई, 1968 को 

बैठने और 6 जुलाई, 1968 के लिये निर्धारित बैठक को ange करने का -भी निश्चय किया । 

5. सभापति ने सदस्यों at सूचित किया कि यंदि समिति विधेयक के सभी चरंणों पर पूरा विचार नहीं करेंगी तथा 

चालू अन्तरिम सत्र की अ्रवधि में ग्रपी रिपोट को अन्तिम रूप नहीं देगी तो उसको सदन के शीतकालीन सत्र तक समय बढ़ाने के लिये 

मांग करनी पड़ेगी क्योंकि प्रस्ताव के अनुसार रिपोर्ट पेश करने की ofan तिथि अगले सत्र के पहले सप्ताह का अन्तिम दिन है । ज्ञापन 

की पावती की तिथि को 14 अगस्त, 1968 तक बढ़ा दिये जाने के कारण समिति ने अपनी रिपोर्ट सदत के शीतकालीन संत्र के अच्तिम 

दिन पेश करने के सम्बन्ध में समय बढ़ाते की मांग करने का निश्चय किया । उन्होंने सभापति को उसके लिये भी प्रधिकृत किया कि वह 

यह बात अध्यक्ष महोदय के ध्यात में लायें जैसा कि अ्रध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 79(2) के aaa अवेक्षित हैं। उससे 

सभापति को और Saat अनुपस्थिति में श्री श्रीचत्द गोयल को, अगले सत्र के प्रथम दिन श्रर्थात्‌ 22 जुलाई, 1968 को समय बढ़ाने के 

सम्बन्ध में प्रस्ताव सभा में पेश करने का अधिकार दे दिया । 

6. समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि विधि मंत्रालय समिति को 4 जुलाई, 1968 तक़ एक नोट दे जिसमें सरकारी कर्म वारियों 

द्वारा अपनी सेवा के दौरात या सेवा के बाहर जो दुष्क्ृतिपूर्ण कृत्य किये गये हैं उत्तका ब्यौरा हो । 

7. निम्नलिखित साक्षियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया | इनके द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पहले सभापति ने अध्यक्ष के निदेशों 

के fea 58 की ओर उनका cara ग्राकृष्ट किया । 

1. श्री वी० एस अगरवाल 

श्री आर० एस० शर्मा 

(10.15 बजे से 11.15 बज तक) 

\ आरतीय उत्पाद संघ, कलकत्ता के प्रतिनिधि । 

2. श्री सरदार बहादुर सहारिया, सचिव सर्वोच्च न्यायालय विधिज्न संस्था, नई दिल्‍ली | 

(11-20 बज से 13°09 बजे तक) 

8. साक्ष्य का संविषय रिकार्ड रखा गया । 

9. इसके बाद समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 4 जुलाई, 1968 को 10. 00 बजे फिर बठने के लिये उठ गई I 

3 

तोसरी den 

समिति की बैठक dears, 4 जुलाई, 1968 को 10, 00 से 11: 25 बजे तक हुई । 

उपस्थित 
श्री एम० एच० सैमुअल--पीठासीत 

aaa 

लोक-संभ्ा 

2, श्री के अंनिरुधन 

3. श्री आर० आर० fag tt



4, श्री अनिरुद्ध दीपा 

5. श्री श्रीचन्द्र गोयल 

6. श्री आर० एम० हजरनवीस 

7. श्री एस० AIST 

8. श्री TT भूषण लाल के 

9. श्री श्रीनिवास frat ; 

10. श्री अमृत नाहाठा 

11. श्री एम० नारायण ter 

12. श्री अ० fao शर्मा 

13. श्रीमती सावित्री श्याम 

14. श्री एम० आर० शर्मा 

15. श्री नारायण स्वरूप शर्मा 

16. श्री eto एम० सेठ 

17. श्री राम सेवक यादव 

शज्य सभा 

18. श्री एस० बी० बोबडे 

19. श्री राम बहादुर सिंह 

20. श्री वाई० आदिनारायण रेडी 

21. श्री कृष्ण BRT 

22. श्री एम० पी० शुक्ल 

23. श्री हीरा वल्‍लभ त्रिपाठी 

24. सरदार रघुवीर सिंह पंजहजारी 

25. श्री डाह्याभाई ato पटेल 

26. श्री एन० के० शेजवालकर 

27. श्री बाल FT गुप्त 

28. श्री सी० अच्युत मेनन 

aati परामददाता 

1. श्री आर० ato एस० पेरी-शास्त्री--श्रतिरिक्त वंधानिक परामशंदाता, विधि मंत्रालय 

2. श्री एस० ate सुभा राव, Reet, वधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 

सचिवालय 

श्री मेहर ae चावला--उप-सचिव | 

2. समिति के सभापति श्री to कु० सेत के अनुपस्थित होने के कारण नियम 258 (3) के seria श्री एम० एच० सेस्‍्युल 

को सभापति के रूप में काये करते के लिए निर्वाचित किया गया | हे 

3. समिति ने निश्चय किया कि रेलवे, Tears, इस्पात, खान तथा धातु स्वास्थ्य आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रति- 

निधियों को आमंत्रित किया जाये ताकि वे सरकारी कर्मचारियों की दुष्क्रतियों के बारे में विधेयक के wala सरकार के दायित्व के प्रश्न 

पर समिति के समक्ष प्रकाश डालें |
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4, aewar farfafan साक्ष्यदाता ने साक्ष्य दिया | इससे पहले कि बहू साक्ष्य दें, सभापति ने neat के निदेशों के निदेश 

धस्या 58 की ओर उत्तका ध्यान दिलाया : 

श्री भानी राम aa, 
महा सचिव , 

अखिल भारतीय अनाज विज्ञेता संस्था की फैडरेशन, दिल्‍ली 

(10.30 से 11.10 बजे) । 

साक्ष्य का शब्दश: अभिलेख रखा गया | 

5. समिति ने इच्छा व्यकत् की कि विधि मंत्रालय उसे एक टिप्पणी प्रस्तुत करे जिसमें सरकारी कर्मचारियों के कामों के सरकार 

द्वारा अनुसमर्थन किये जाने के प्रश्न पर प्रकाश डाला जाये । 

6. इसके पश्चात्‌ हुई सामान्य चर्चा के दौरान सदस्यों ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्‍या यह ब्रिटिश सिद्धान्त कि सम्राट पर 

उसके अपने न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, भारत पर भी लागू है जहाँ कि संविधान के अन्तगंत राष्ट्रपति, न्यायालय 

और बिधान मंडल की व्यवस्था रखी गई है और फ्रांसीसी कानून में इसी सम्बन्ध में क्या स्थिति है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि 

अपने कर्मचारियों के दुष्कृत्यों के लिए सरकार के दायित्व को घ्यान में रखते हुए “राज्य के सावंभौमिक seal’ का परिणाम संक्षेप में क्या 

eal 

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि विधि मंत्रालय उपरोक्त बातों के बारे में उससे एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करे । 

7. तत्पश्चात्‌ समिति 5 जुलाई, 1968 को 11. 00 बजे पुनः बैठक करने का निश्चय कर स्थगित हुई | 

चार 

चौथी बेठक 

समिति की बैठक शुक्रवार, 5 जुलाई, 1968 को 11. 00 बजे से 12. 45 बजे तक हुई। 

उपस्थित | 

श्री एम० एच० सैमुअल--पीठासीस 

सदस्य 

लोक-सभा 

2. श्री आर० Mite सिंह देव 

3. श्री अनिरुद्ध दीपा 

4. श्री Stare गोयल 

5 श्री एस ० कंडप्पन 

6. श्री बुज भूषण लाल 

7. श्री श्रीनिवास मिश्र 

8. श्री अमृत नाहाठा 

9. श्री एम० नारायण रेड्डी 

10. श्री मुहम्मद यूनस सलीम 

11. श्री wo fo शर्मा 

12. श्रीमती सावित्नी श्याम 

13. श्री एम० आर» शर्मा 

14. श्री नारायण स्वरूप शर्मा
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15. श्री विश्वनारायण शास्त्री 

16. श्री ढी० एम० सेठ 

17. श्री राम सेवक यादव 

राज्य संभा 

18. श्री एस० बी० alas 

19. श्री राम बहादुर सिंह 

20. श्री वाई० आदिनारायण रेड्डी 

21. श्री HOT Died 

22. श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल 

23. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी 

24. श्री बी० to केम्पराज 

25. श्री डाह्माभाई वी० पटेल 

26. श्री एन० के० शेजवालकर 

27. श्री बालकृष्ण गुप्त 

28. श्री सी० Head मेनन 

वेधानिक परामश दाता 

1. A ato एन० भाटिया, सचिव, वेधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 

2. श्री एन० So पी० नम्बूद्वीपाद, संयुक्त सचिव, वेधानिक विभाग, विधि मंत्रालय । 

3. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामशंदाता, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 1 

4. श्री एस० Flo सुब्बा राव, सहचारी (अटेची) वेधानिक विभाग, विधि मंत्रालय । 

सचिवालय 

श्री मेहर चन्द चावला ->उपसचिव 1 

2. समिति के सभापति, श्री Ho Ho सेन की अनुपस्थिति में, नियम 258 (3) के Aaa श्री एच० एम० सैमुअल को सभापति 

के रूप में काय करने के लिये निर्वाचित किया गया । सर 

3. सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी के दौरात और नौकरी पर त रहते हुए किये गये दुष्क्ृतिपूर्ण कार्यों के बारे उनके दायित्व 

के प्रश्न के बारे में विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये लेख पर समिति ने चर्चा की । 

4. विधिमंत्रालय के सचिव ने बताया कि आम तौर पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये दुष्क्ृतिपूर्ण aa के 

लिये वे उतने ही उत्त रदायी हैं जितना कि कोई भी साधारण नागरिक । सरकारी कर्मचारियों के कार्य को सांविधिक उपबन्धों 

: ढ्षेग्रस्तगंत संरक्षण दिया जाये और सरकार को उनके दुष्क्तिपूर्ण कार्यों के लिये सभी मामलों में जिम्मेवार न ठहराया जाये। उन्होंने 

: पह भी कहा कि उच्च अधिकारी अपने ग्रधीनस्थ कर्मचारियों के दोषपूर्ण कार्यों के लिये तत्र तक जिम्मेवार नहीं है जब तक कि अधिकारी ने 
अधीनस्थ SAAT को यह का करने के लिये निदेश न दिया हो । 

5. सदस्यों का विचार था कि विधेयक के खण्ड 11 में जित बहुत सी छूटों का उपबन्ध किया गया है उससे उत नागरिकों के भ्रधिकार 

निष्प्रभावी हो जायेंगे जिनके विरुद्ध सरकार ग्रथवा सरकारी कर्मचारियों ने दोषपूर्ण कार्य किये हों। उत्तकी इच्छा थी कि खण्ड 11 के 
श्षेत्राधिकार को कम कर सरकारी कर्मचारियों के दुष्कृतिपूर्ण कार्यों के कारण सरकार के त्ांगरिकों के प्रति दाथित्व का विस्तार किया 
जाये । 

6. कुछ सदस्यों की इच्छा थी कि खण्ड 11 (क) में प्रयुक्त वाक्य 'राज्य का कोई कार्य” स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना 

बाहिए और राज्य के पूर्णप्रभुव्व अधिकार' का प्रयोग करते हुए सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों का, जिनके लिय्रे रलिया राम



24 

2. संभाषति ने सदस्यों को सूचित किया कि जुलाई, 1968 में हुए समिति के पिछले अ्रधिवेशन में किये गये निर्णय के अनुसरण 

में, निम्नलिखित विधिवेत्ताओों को विधेयक के उपबन्धों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये 

श्रामंत्रित किया गया : 

(1) श्री बी० पी० सिन्हा, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्‍्यायाधिपति । : 

(2) श्री पी० बी० गर्जेच्रगडकर, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिषति । 

(3) श्री सी० Fo दफ्तरी, भारत के महान्यायवादी | 

(4) श्री एम० सी० सीतलवाद, संसद्‌ सदस्य और भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी । 

(5) श्री एच० एम० सीरवाई, महाराष्ट्र के महाधिवकता | 

(6) श्री के० एल० मिश्र, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्‍ता | 

(7) श्री डी० नरसरा राजू, आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व महाधिवक्‍ता । 

(8) श्री जी० आर० एथीराजू नायडू, मैसूर के भूतपूर्व महाधिवक्‍ता । 

(9) श्री एम० ए० अन्सारी, कैरल उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति । 

(10) श्री पुरुषोत्तमदास व्रिकमदास, अधिवक्ता, नई दिल्‍ली । 

(11) नागरिक स्वतंत्नता संघ । 

सभापति ने बताया कि आमंत्रणों के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित पांच विधिवेत्ताओं ने समिति के समक्ष उपस्थित होने की सहमति 
प्रकट की — 

(1) श्री एम० ए० Hard, प्रतिकुलपति, उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद । 

(2) श्री सी० Fo दफ्तरी, भारत के महाधिवक्‍ता | 

(3) श्री के० एल० मिश्र, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्‍ता । 

(4) श्री पुरुषोत्तम त्रिकमदास, अधिवक्ता, नई दिल्‍ली । 

(5) श्री एम० aio सीतलवाद, संसद्‌ सदस्य | 

3. सभापति ने सदस्यों को आगे सूचित किया कि गृह-कार्य, रेलवे, वित्त और इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालयों ने, जिन्हें 
समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था, समिति द्वारा निर्धारित किसी तारीख को साक्ष्य देते के लिए समिति के सामने पेश होने 
वाले अपने प्रतिनिधियों का पहले ही नाम-निर्देशन कर दिया था । 

4. सभापति ते यह भी बताया कि समिति के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकारों से निवेदत किया गया था कि वे विधेयक के 
उपबन्धों पर अपली टिप्पणियां भेजें और समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए अपने महाधिवक्ताओं को भी प्रतिनिधिस्वरूप भेजें । 
अभी तक केवल तीन राज्य सरकारों श्र्थात्‌ बिहार, मैसूर तथा नागालैंड ने ही विधयक पर, जो कि सदस्यों में पहले ही afer 

किया जा चुका है अपनी टिप्पणियां भेजी हैं । गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा, महाराष्ट्र राज्यों ने और दादरा तथा नागर हये oS 
गोवा, दमण तथा दीव, लक्कादीव तथा मिनिकोय, हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली और त्तिपुरा du राज्य-क्षेत्रों ने सूचना दी है कि उ हे a 
टिप्पणी नहीं करनी है । अभी तक किसी राज्य सरकार ने समिति के समक्ष पेश होने के लिए अपने महाधिवकक्‍ता को उन्हें कोई 

स्वरूप भेजना आवश्यक नहों समझा है ee aie 

5. सभापति ने आगे बताया कि विधि सदस्यों के कथनानुसार मंत्रालय से प्राप्त iT थनानु Tet निम्तलिखि it में 
परिचालित किया जा चुका हैं :-- ge 

(एक) सरकारी कर्मचारियों के कामों का सरकार द्वारा अनुसमर्थन के प्रश्न पर एक टिप्पणी । 
(दो) दुष्क्ृति के प्रति दायित्व से सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सत्ता की sated के सिद्धान्त पर एक टिप्पणी । 

(तीन) grate के प्रति राज्य के तथा सरकारी अधिकारियों के दायित्व से सम्बन्धिः फ्रांसीसी कानून । 
(चार) बूरोंन बनाम डन्मेन्स' मामले में निर्णय (18 47) 2 vat. 167 केस ४ 

श्री सरदार बहादुर सहारया, सचिव, उच्चतम न्यायालय बार fae हे ५ ; न एसोसियेशन, नई दिल्‍ली, से समिति 
मौखिक साक्ष्य के सम्बन्ध में प्राप्त निम्नलिखित ज्ञापन भी सदस्यों में परिचालित किया जा चका है ते 

(एक ) प्रस्तावित उपाय के अन्तर्गत जो नीति अपनाई जानी चाहिए उसके बारे में एक ज्ञापन ;और 
(दो) एक ज्ञापन जिसमें कतिपय खण्डों की भाषा के बारे में सुझाव दिये गये हैं
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6. समिति ने उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित विधिवेत्ताओं के विचार सुनने के लिए alt 3 और 4 अक्तूबर, 1968 को 
16. 15 बजे बैठक करने का निश्चय किया और विधेयक के सम्बन्ध में मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को सुनने के लिए 5 अक्तूबर, 1968 

को 10. 00 बजे बैठक करने का निश्चय किया । 

7. समिति ने यह भी निश्चय किया कि 3 से 5 अक्तूबर, 1968 तक साक्ष्य सुनने के बाद समिति स्थगित हो आये और 
फिर विधेयक पर खण्डवार विचार करने तथा अपने प्रतिवेदन का श्रन्तिम रूप तैयार करने के लिए 24 से 26 अक्तूबर, 1968 तक 
बैठक हों । : 

समिति ने amt निश्चय किया कि विधेयक में कोई संशोधन हों तो उन्हें सदस्य 15 अक्तूबर, 1968 तक प्रस्तुत कर दें ताकि 
अगले सत्न से काफी पहले उन्हें सदस्यों में परिचालित किया जा सके । 

8. समिति ने अपती अपरिहाये अनुप स्थिति में समिति के गत बैठकों की कार्यवाही aaa के लिए संसद्‌ सदस्य श्री एम० एच० 
arg का धन्यवाद किया । 

तत्‌पश्चात्‌ समिति अगली बैठक 3 अक्तूबर, 1968 को 16. 15 बजे करते का निश्चय करके स्थगित हुई । 

छः 

छठी बेठक 
समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 3 अ्रवतूबर, 1968 को 16.15 बजे से 17. 15 बजे तक हुई | 

उपस्थित 

श्री निर्मल are चटर्जी--पीठासीन! 

सदस्य 

लोक-सभा 

2. श्री wo अनिरुद्धन 

3. श्री रा० रा० सिंह देव 

4. श्री श्रीचन्द गोयल| 

5. श्री आर० एम० हजरनवीस 

6. श्री एस० कण्डप्पन | 

7. श्री IT भूषण लाल 

8. श्री बैज नाथ कुरील 

9. श्री श्रीनिवास fart] 

10. श्री ही? alo मुकर्जी 

11. श्री श्रमृत नाहाटा : 

12. श्री So नारायण राव 

13. श्री एम० नारायण Wt 

14. श्री मुहम्मद यूतस सलीम 

15. श्री भ्र० त्वि० शर्मा, 

16. श्रीमती सावित्नी श्याम 

17. श्री एम० आर० शर्मा 

18. श्री नारायण स्वरूप शर्मा 

19. श्री विश्वनारायण शास्त्री
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20. श्री टी० एम० सेठ 

21. श्री मुद्रिका सिन्हा 

22. श्री जी० विश्वनाथत 

23. श्री राम सेवक यादव 

राज्य-सभा 

24. श्री एस० बी० Aas 

25. श्री राम बहादुर सिंह 

26. श्री गुलाम हैदर वलिमुहम्मद मोमित 

27. श्री कृष्ण Het 

28. श्री एम० पी० शुक्ल 

29. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी 

30. श्री एम० Ute AEA 

31. श्री चक्रपाणि शुक्ल 

32. श्रो ste भाई वी० पटेल 

33. श्री बाल HM गुप्त 

34, श्री सी० अ्रच्युत मेनन 

35. श्री जी० पी० सोमसुनदरम 

aortas परामशंदाता 

1. श्री वी० एन० भाटिया--सचिव वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 

2. श्री UA Sto पी० नम्बूदिरीपाद--संयुक्त सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 

3. श्री आर० Wo एस० पेरी शास्त्री--अ्रतिरिक्त वैधानिक परामशंदाता वैधानिक विभाग, विधि मंत्र/ःलय 

सचिवालय 

श्री मेहर ae चावला--उप सचिव 

2. समिति के सभापति श्री ग्रशोक कुमार सेन की अ्नुपस्थिति में श्री fader चन्द्र चटर्जी को नियम 258(3) के श्रधीन बैठक के 
लिये सभापति का ars करने के लिये चुना गया । : 

3. सभापति ने सदस्यों को बताया कि समिति ने सर्वेश्री एम० ए० श्रन्सारी सी० के० दफ्तरी तथा पुरुषोतम त्रिकमदास का साक्ष्य 
सुनना था परल्तु उन्होंने feat कारणों से समिति के समक्ष पेश होने में, cat अ्रसमर्थता की सूचना दी है। wa: उन्हें समिति के समक्ष 
बुहस्पतिवा र, 24 अक्तूबर 1968 को पेश होने के लिने कहा गया है। 

संसद सदस्य श्री एम० सी० सीतलवाद, को 4 HATA, 1968 को 16. 15 बजे समिति क॑ समक्ष उपस्थिति होना था । लेकिन 
उन्होंने भी यह सूचता दी है कि किसी विचार गोष्टी में भाग लेने के लिये उन्हें श्रीनगर जाना है ga: वें उस दिन समिति के समक्ष उपस्थित 
नहीं हो सकते । उत्हें 24 अ्रक्तूबर, को 16. 30 बजे समिति के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया जा रहा है ! ग्रतः 
समिति ते यह निश्चय किया कि 4 अक्तूबर को कोई कार्यवाही नहीं होगी और उस दिन होने वाली बैठक को भन्सूख कर दिया जाये | 

सभापति ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के महाधिवक्‍ता ने उस दिन सुबह इलाहाबाद से लोक सभा सचिवालय को 
टेलीफोन से बताया कि उनके पहले के ग्रनुमान के प्रतिकूल, इलाहबाद के उच्च न्यायालय की बैठक शनिवार, 5 अक्तूबर, 1968 को होगी 
और उन्‍हें न्यायालय में पड़े इ ये कुछ बकाया महत्वपूर्ण मामलों को निपटाना है | wa: वे 5 अक्तूबर, 1968 को समिति के समक्ष पेश 
नहीं हो सकेंगे। फिर भी वे 25 अक्तूबर, 1968 को समिति के समक्ष पेश होने के लिये सहमत हो गये हैं । 

समिति अब भारत सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के विचार 5 अ्रक्तूबर, 1968 को 10 बजे सुनेगी । 
4, समिति ने यह निश्चय किया कि उसकी anit बैठकें 24 saga, से 26 श्रक्तूबर तक होंगी तथा उसने उन बैठकों सम्बन्धी 

कार्यक्रम का अनुमोदन किया (अनुबन्ध 1) । ; 
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सदस्यों ने यह महसूस किया कि चूंकि विधेयक के कानुत बन जाने के बाद राज्य सरकारों के दायित्व में काफी वृद्धि हो जाने 
सम्भावना है aa: विधेयक पर और श्रागे कार्यवाही करने से पहले Sa लिये यह बहुत जरूरी है कि.वे इस सम्बन्ध में राज्य 

सरकारों के विचार जान लें । कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने के लिये समिति की बैठक 

कुछ राज्यों की राजधानियों में होती चाहिये | इस सुझाव का विधि सचिव श्री वी० एन० भाटिया ते समर्थन किया | उत्होंते यह 

अनुभव किया कि राज्य सरकार इस विषय पर तभी गम्भीरता से विचार करेगी जब समिति राज्यों में जायेगी | विधि उपमंत्री 

श्री मुहम्मद यूनस सलीम, ने कहा कि उक्त सुझाव पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये । , 

6. लोक सभा सचिवालय के उप मंत्री ने समिति को सूचित किया कि विधेयक पर राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित 
करते के प्रश्त पर पीछे कई अवसरों पर विचार किया गया था और दो बार राज्य सरकारों को ग्रनुरोध किया गया था कि वे समिति 
के विचारार्थ अपने विचार भेजे और अपने महाधिवक्ताओं को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए भी कहें | अभी तक केवल 

Aa राज्य सरकारों ने ग्र्थात्‌ बिहार, मैसूर और नागालेंड ने विधेयक पर अपनी टिप्पणियां दी हैं जो सदस्यों को परिचालित की जा 
चुकी हैं । गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, उड़ीसा, महाराष्ट्र राज्यों ने और दादरा तथा नगर हवेली, गोवा, दमन तथा दीव, लक्षद्वीप तथा 

मितिकाय, हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया कि उन्हें कोई टिप्पणी adi करनी है | अभी तक किसी 
राज्य सरकार ने समिति की समक्ष उपस्थित होने के लिये अपने महाधिवक्ता से कहना आवश्यक नहीं समझा | 

उप सचिव ने अध्यक्ष के उस निर्देश! की ओर समिति का ध्यात दिलाया जिसके अनुसार समिति की बैठकें अध्यक्ष की इंजाजत 
के बिना संसद भवन से बाहर नहीं हो सकती | उसने लोक सभा की नियम समिति के हाल ही के इस फैसले से समिर्ता को wane 
कराया कि संसदीय समितियों की बेठकें दिल्‍ली से बहार नहीं होनी चाहिएं । जिन कुछ समितियों ते कुछ राज्यों की राजधातियों में 

बैठक की उनके हाल ही के श्रनुभव का Sets करते हुए उप सचिव ने सदस्यों को बताया कि उन राज्य सरकारों द्वारा सदस्यों के निबास 

ग्रादि की Tata व्यवस्था न कर सकने के कारण उत्त समितियों के सदस्यों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ा | 

7. समिति ने फैसला किया कि इन परिस्थितियों में दिल्‍ली से बाहर समवेत होने के सुझाव पर, फैसला करने के बजाय, लोक सभा 
सचिवालय एक बार फिर उन राज्य सरकारों से, जिन्होंने उसके पहले पत्रों का उत्तर नहीं दिया है अनुरोध करे कि बे विधेयक पर 
अ्रपने विचार भेजे और बदि आवश्यक हो तो, समिति की अ्रगामी बैठक में उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए श्रपने महाधिवक्‍्ताओं 
में कहें | 

8. विधि सचिव ने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता श्री एच० एम० सीरवाई की भारतीय संविधान पर लिखित पुस्तक में विधेयक 
के उपबन्धों पर व्यक्त किये गये विचारों की ओर समिति का cara दिलाया, जिन्हें साक्ष्य देने के लिये समिति के समक्ष उपस्थित 
होते के लिये आमंत्रित किया गया था परन्तु उन्होंने इस प्रयोजन से दिल्‍ली आते में अपनी अ्समर्थता व्यक्त की.) विधि सचिव ने बताया 
कि उन विचारों का संविधान के कुछ अ्रनच्छेदों के संदर्भ में श्री सीरवाई से अग्रेतर स्पष्टीकरण अ्रपेक्षित है । कुछ सदस्यों ने सुझाव 
feat कि श्री सीखाई को नियम 272 के अधीन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये ‘aaa’ किया जाये | 

कुछ चर्चा के पश्चात्‌ समिति ने फैसला किया कि सब से पहले समिति की ओर से श्री सीखाई से फिर cia अ्रतुरोध किया 
जाये कि वह शनिवार, 26 अक्तूबर, 1968 को नई दिल्‍ली में समिति के समक्ष उपस्थित हों ताकि सदस्य उनके विचारों से लाभान्वित 
a | 

9. समिति साक्ष्य की सुनवाई के लिए शनिवार, 5 अक्तूबर, 1968 तक के लिए स्थगित हुई । 

अनुबन्ध 

सरकार का (svete में दायित्व) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त_समिति 

बेठकों का अस्थायी कार्यक्रम 

वार व तारीख समय साक्षी का नाम 

24 अक्तूबर, 1968 14.00 बजे श्री एम Wo अन्‍्सारी:; 

SS ae Ste चान्सलर, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद | 

(गुरुवार ) . 15.30 बजे श्री सी० Ho दफ्तरी, भारत का महात्यायवादी । 
16.30 बज श्री एम० dio सीतलवाद, THe To | 
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वार व तारीख समये साक्षी का नाम 

25 अक्तूबर, 1958 10. 00 बजे श्री Ho एल० मिश्र, : 
Setar: 3 उत्तर प्रदेश का महाधिवक्‍ता । 

(arate) 

26 अक्तूबर, 1968 10. 00 बजे श्री पुरषोत्तम तिकमदास, ह् 

वि वरिष्ट अधिवक्ता, भारत का उच्चतम arses | 

(शनिवार ) 

सात 

सातवीं बैठक 

समिति की बंठक शनिवार, 5 अक्तूबर, 1968 को 10. 00 बजे से 11. 00 बजे तक हुई । 

$i Ue Fo सेन--सभापति 

2. श्री सिर्मज्त चन्द्र बटजी 

3. St श्रीचन्द गोयल 

4. श्री एस० कंडप्पत 

5. श्री aT भूषण लाल 

6. श्री बैज नाथ कुरील 

7. श्री श्रीनिवास मिश्र 

8. श्री glo alo मुकर्जी 

9. श्री के० नारायण राव 

10. श्री एम० नारायण रेड्डी 

11, श्री मुहम्मद यूनस सलीम 

12. श्री अ० fao शर्मा 

13. श्री एम आर० शर्मा 

14. श्री तारायण स्वरूप शर्मा 

15. श्री ढी० एम० सेठ 

16. श्री मुद्विका सिन्हा 

17. श्री जी० विश्वनाथन 

18. श्री एस० बी० बोबडे 

19. श्री राम बहादुर ,सिंह 

20. श्री गुलाम हैदर वलीमृहस्मद प्रोभिन 

उपस्थित 

सबस्य 

लोक सभा 

राज्य सभा
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21. श्री som कान्‍्त 

22. श्री हीरा seas त्रिपाठी 

3. श्री एम० एच० सैमुअल : ‘ 

4. श्री चक्रपाणि शुक्ल 

25. श्री एन० Ho शेजवालकर 

26. श्री बालकृष्ण गुप्त 

27. श्री सी० अच्युत मेनन 

28. श्री जी० पी० सोमसुन्दरम 

वैधानिक परामशदाता 

1. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, वैध।निक विज्ञाग, विधि मंत्रालय । 

2. श्री एन० डी० To नम्बूद्रीपाद, संयुक्त सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय । 

3. श्री सुब्बाराव, सहचारी (अटेशी) वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय । 

सचिवालय 

श्री मेहर are चावला--उप-सचिव । 

2. प्रारम्भ में सभापति ने निम्तलिखित संकल्प पेश किया जिसके द्वारा लोक-सभा के भतपूर्व उपाध्यक्ष, श्री एस० बी० क्रष्णमति 3918 il 
शराब के निधन पर शोक प्रकट किया गया : 

“यह सभा लोक-सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष , श्री एस० वी० ऋष्णमूर्ति राव के कल प्रातः: नई दिल्‍ली में निधन पर अत्यधिक 
दुःख प्रकट करती है । 

समिति प्रिविहीन परिवार से gaa से सहानुभूति प्रकट करती है 1” है 

इसके पश्चात्‌ सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे । 

3. निम्नलिखित साक्षियों ने साक्ष्य दिया : 

(1) श्री के० सी० सूद, 

सदस्य (इंजीनियरिग ) 
रैलवे बोर्ड | 

(2) श्री कस्तूरी tra, 
निदेशक-सिब्बन्दी, 

रेलवे बोड | 

(3) श्री Sar शंकर, 
संयुक्त सचिव; 
गुंह-कार्य मंत्रालय | 

(4) श्री एच० Ho कॉछड़ 
संयुक्त सचिव, 
वाणिज्य मंत्रालय | 

(5) श्री एस० एस० शिराल्कर, 
अतिरिक्त सचिव, 
वित्त मंत्तालय । 

4. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया ! 

5. इसके पश्चात समिति स्थगित हुई |
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आठ 

. आठवीं बेठक 

समिति की बैठक वृहस्पतिवार, 24 अक्तुंबर, 1968 को 14. 00 बजे से 17.3048 तक है। * 

उपस्थित 

श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी--पीठासीन 

सदस्य 

लोक-झभा 

श्री अनिरुद्ध दीपा 

3. श्री श्रीचन्द्र गोयल 

4. श्री एस० कण्डप्पन 

tS
 

AAT भूषण लाल 

6. श्री बेज नाथ कुरील 

7. श्री श्रीनिवास मिश्र 

8. श्री ही० Ato मुकर्जी 

9. श्री मुहम्मद यूनस सलीम 

10, श्री a0 ब्वि० शर्मा 

11. श्रीमती साविद्वी श्याम 

12. श्री एम० श्रार० शर्मा 

go 

13. श्री विश्वततारायण शास्त्री 

14. श्री ठी० tHe सेठ 

15. श्री मुद्रिका सिह 

16. श्री राम सेवक यादव 

है राज्य-सभा 
17. श्री एस० ato Fas 

18. श्री राम बहादुर सिह 

19. श्री गुलाम हैदर बलिमुहम्मद मोसिन 
20. श्री कृष्ण eT 

21. श्री एम० Tho शुक्ल 

22. श्री हीरा बल्‍लभ त्रिपाठी 

23. श्री एम० एच० Fast 

24. श्री बी० Eto केम्पराज 

25. श्री डाह्माभाई ato पठेल 

26. श्री एन० Ho शेजवालकर 

27. श्री बाल क्रष्ण गुप्त 

28. at सी० श्रच्युत मेनन 
29. श्री जी० पी० सोमसुन्दरम



aa 

वैधानिक परामशंदाता 
i. श्री dio एन० भाटिया, सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्ञालय | 

2. श्री एन० So पी० नम्बूदरीयाद, संयुक्त सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 

3. श्री ato वी० एस० पेरी शास्त्री, वेधानिक उप-परामर्शदाता, विधि मंत्रालय | 

4. श्री एस० वी० सुब्बा राव, Wea, पेधानिक विभाग, विधि मंत्रालय । 

सचिवालय 

श्री मेहर चन्द चावला--उपसचिव । 

2. समिति के सभापति श्री aoe कुमार सेन की ग्रनुपस्थिति में श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी को नियम 258(3) के wala बैठक पे 

सभापलि का कार्य करने के लिये चुना गया | 

3. सभापति ने सदस्यों को बताया कि संयुक्त समिति ने 3 अक्तूबर, 1968 को हुई अपनी छठी dom में यह इच्छा व्यक्त की थी 

कि जिन राज्य सरकारों ने लोक सभा सचिवालय के पहले के पत्नों का उत्तर नहीं दिया है उन्हें अपने fears भेजने को फिर से कहा 

जाये और यदि वे आवश्यक समझें तो अपने महा अधिवक्ताओं को समिति की आगामी बैठक के समक्ष उपस्थित होते के लिये 

भेजें । तदनुसार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियांणा, असम, Wa प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, उत्तर प्रदेश की राज्य 

सरकारों तथा चण्डीगढ़ और मणिपुर संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को पत्ष भेजे गये जिनमें उनसे फिर से यह अनुरोध किया गया 

कि वे अपने विचार 16 अक्तूबर, 1968 तक भेजे | 

उक्त पत्र के जवाब में, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने महा Alawar के विचारों सहित अपने विचार भेजे । उसके पत्न में 
यह नहीं कहा गया है कि क्‍या उसके महा अधिवक्ता समिति के समक्ष पेश होंगे या नहीं | मध्य प्रदेश सरकार तथा उसके महा अधिववता 

के विचार सदस्यों में परिचालित किये गये | 

सभापति ने समिति को यह भी बताया कि मद्रास और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने यह सूचना दी 
अभी विचार कर रहे हैं और उन्हें अपने विचार भजने में काफी समय लग जायेगा । 

_ है कि विधेयक पर वे 

सभापति ने यह भी बताया कि समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त को हैं कि महाराष्ट्र के महा अधिवक्ता श्री एच० एम० 

सीरभाई से 26 अक्तूबर, 1968 को एक बार फिर समिति के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया जाये। तदनुसार, 

श्री एच० एम० सीरभाई से 26 अक्तूबर, 1968 को 11. 00 बजे समिति को मिलने का अनुरोध किया गया | श्री एच० एम० 
सीरभाई ने अपने दिनांक 8 अक्तूबर, 1968 के पत्न में कहा है कि : 

“Sat कि मैंने अपने महाराष्ट्र सरकार को भेजे गये पत्र में कहा है मैं साक्ष्य देने के लिये दिल्‍ली जाने में असमर्थ हूं और 
मैं दिनांक 26 अक्तूबर या किसी अन्य तिथि को दिल्‍ली में संयुक्त समिति के समक्ष पेश होने में अपनी असमर्थता 

7 व्यक्त करता हूं । 

सभापति ने यह भी बताया कि सर्वेश्री एम० ए० अन्सारी, एम० सी ० सीतलवाद और के ० एल० मिश्र ने इस बात की पुष्टि कर दी 
है कि वे दिनांक 24 और 25 अक्तूबर, 1968 को संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित होंगे | 

सर्वेश्री सी० Ho दफ्तरी और पुरुषोत्तम त्विकमदास से टेलीफोन पर सम्पक किया गया और उन्होंने भी इस बात की Ofte कर 
दी है कि वे दिनांक 26 अक्तूबर, 1968 को संप्रक्‍्त सभिति के सामने पेश होंगे .। 

4. इसके बाद निम्नलिखित साक्षियों ने साक्ष्य दिया । उनके द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पहले, सभापति ते उनका घ्यान अध्यक्ष 
द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर आक्ृष्ट किया : 

1. श्री एम० ए० अच्सारी, प्रो-चान्सलर, उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद 
(14.00 बजे से 16.00 बजे तक) 

2. श्री एम० सी० सीतलवाद, संसद्‌ सदस्य 

(16.00 बजे से 17. 30 बजे तक साक्ष्य असमाप्त) 

समिति ने शनिवार, 26 अक्तूबर, 1968 क़ो 16. 00 बजे होते वाली अपनी बैठक में श्री एम० सी० सीतलवाद के साक्ष्य को 
और झागे सुनने का निश्चय किया । साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया। 

इसके बाद समिति की बैठक 25 अक्तूबर, 1968 को फिर बैठने के लिये उठ [गई |
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at 

wat बेठक 

समिति की बैठक 25 अक्तूबर, 1968 को 10.0049 से 12, 45 बजे aH हुई । 

श्री एम० एच० सैमुअल--सीठासीन (10. 30 बजे तक) 

श्री निर्मल चन्द्र चर्जी--पीठासीन (10. 30 बजे से ) 

सदस्य 

लोक सभा 

3. श्री अनिरुद्ध दीपा 

4. श्री श्रीचन्द गोयल 

5: श्री एस० कण्डप्पन 

6. श्री बृज भूषण लाल 

7. श्री बेज नाथ कुरील 

8. श्री श्रीनिवास मिश्र 

9. श्री ही ० ना० म्‌ कर्जी 

0. श्री के० नारायण राव 

11. श्री मुहम्मद यूनस सलीम 

12. श्री Ho fao शर्मा 

13. श्रीमती सावित्री श्याम 

14. श्री एम० आरण० शर्मा 

15. श्री नारायण स्वरूप शर्मा 

16. श्री विश्वनारायण शास्त्री 

17. श्री टी० एम० सेठ 

18. श्री मुद्रिका सिन्हा 

19. श्री राम सेवक यादव 

राज्य aut 
20. श्री एस० बीं० बोबडे 

21. श्री राम बहादुर सिंह 

22. श्री गुलाम हैदर वली Perna मोमित 
23. श्री कृष्ण pret 

24. श्री एम० पी० शुक्ल 

25. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी 

26. श्री बी० gto केम्पराज 

27. श्री चक्रपाणि शुक्ल 

28. श्री एन० Ho शेजवालकर 

29. श्री बाल Hom गुप्त 

30. श्री अ्च्युत मेनन 

31. श्री जी० tho सोमसुन्दरम
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वैधानिक परामहांदाता 

श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, --वैधानिक उप-परामर्शदाता, विधि मंत्रालय । 

सचिवालय 

श्री मेहर ae चावला---उपसचिब 

2. सभापति की अन्‌ पस्थिति में, संसद्‌ सदस्य श्री एम० एच० सैमुअल को नियम 258 के उपनियम 3 के अधीन, बैठक के 
लिये सभापति का are करने के लिये चूना गया । 

3. समिति ने निश्चय किया कि उस सभय तक जब तक कि बह भद्रास और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से 
ज़िन्होंने कुछ अधिक समय मांगा है, टिप्पणियां प्राप्त नहीं हो जातीं तब तक उस विधेयक पर खण्डवार विचार महीं करना चाहिए 1 
अतः उसते उनकी प्पा एयों पर विचार करने के लिये ana रुप में एक दिन की बैठक करते वा faa किया। समिति ने 
इच्छा व्यक्त की कि इन राज्य सरकारों को टिप्पणी भेजने के लिये स्मरण कराया जाये । 

4. समिति ने महसूस किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि प्रस्तावित विधान देश में इस प्रकार का पहला 
विधान होगा और इसका केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के दुष्कृतिपूर्ण कार्यो पर प्रभाव पड़ेगा, wa: बेहतर होगा कि 
बह इसके विभिन्न पहलओं पर सविस्तार विचार । इसलिए उसने निश्चय किया कि वह अपनी रिपोर्ट को 31 मार्च, 1968 
तक पेश करने के लिए और अधिक समय मांगेगी । 

5. सप्चिति ने श्री अशोक सेत या उनकी अवृपस्थिति में श्री श्रीचन्दर गोयल को इस सम्बन्ध में सदन में आवश्यक प्रस्ताव पेश 
करते का अधिकार दिया । 

6. इसके बाद समिति ते उत्तर प्रदेश के महा अधिवक्ता श्री के० एल० मिश्र के साक्ष्य कों सुनना जारी किया। सभापति ने 
उतका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर आक्ृष्ट किया | 

नियम 258 के उपनियम (3) के अधीन समिति की अनुमति से 10. 30 बजे कार्यकारी सभापति संसद्‌ रूदस्य श्री एम० 
एच० dae ने पीठ छोड़ी और संसद सदस्य श्री निर्मल ae aes पीठासीन हुए 

साक्ष्य 12, 45 बजे तक समाप्त हुआ । 

8. साक्ष्य का शब्दश: fears रखा गया । 

9. इसके बाद समिति की बैठक शनिवार, 26 अक्तूबर, 1968 को 10. 00 बजे तक के लिये स्थगित हो गई | 

aa 

दसवीं बेठक 
समिति की बंटक 26 अक्तूबर, 1968 को 10. 00 से 12, 40 बजे तक और उसके बाद 16. 00 से 17. 05 बजे तक हुई | 

उपस्थित 
श्री निर्मेल चल्द्र चटजी--पीठासोच (12.40 बजे तक ) 
श्री श्रीचच्द गोयल--पीठासीन (16. 00 बजे के बाद) 

सदस्य 

लोक-सभा 

श्री अनिरुद्ध दीपा 

श्री ग्रार० एम० asada 

श्री बृज भूषण लाल 

stag नाथ कुरील 

ay श्रीनिवास मिश्र कप 
> 

का 
के 

wo
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9. 

10. 

श्री ही ० ना० मुकर्जी 

श्री अमृत नहाटा 

श्री के० नारायण राव 

. श्री मुहम्मद यूनस सलीम 

श्री ग्र० ल्लि० शर्मा 

श्री एम० आरण० शर्मा 

oy विश्व नारायण शास्त्री 

. श्री टी० एस० AS 

8. श्री मुद्रिका सिन्हा 

श्री जी० विश्वताथन 

. श्री राम सेवक यादव 

. श्री राम बहादुर सिंह 

श्री गुलाम sat वलीमोहम्मद मोमितत 

- श्री कृष्ण कान्त 

श्री uo पी० शुक्ल 

श्री हीरावल्‍लभ त्विपाठी 

श्री बी० टी० FEIT 

- श्री चक्रपाणि शुक्ल 

8. श्री एन० के शेजवालकर 

- श्री बाल#ष्ण गुप्त 

श्री सी० अच्युत मेतन 

श्री जी० पी० सोमसुन्दरम 

श्रो एम० एच० सैमुअल 

- श्री शाह्याभाई ato पटेल 

वेधानिक परामशंदाता 
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राज्य सभा 

1. श्री आर० Ato एस० पेरी शास्त्री, dare वेधानिक परामर्शदाता, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 
2. श्री सुब्बा राव, अटेरो, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 

श्री मेहर चन्द्र चावला--उपसचिव 

सचिवालय 

2. सभापति की अनुपस्थिति के कारण श्री निर्मेल चन्द चटर्जी, Haz सदस्य, को नियम 258 (3 ) के tia बेठक के सभापति 
के रूप में कार्य करते के लिये fasifaa किया गया । 

3. निम्तलिखित साक्षियों का ध्यात अध्यक्ष are दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर लिये जा, 
साक्ष्य दिया :-- 

1. श्री पुरुषोत्तम तिक्रमदास, 

कनिष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय : 
(10-10 से 11.25 बजे तक) 

TH बाढ़ उन्होंने अपना
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2. श्री सी० Fo Ta, 
भारत के महान्यायवांदी 

(11-26 से 12.40 बजे तक) 

4. साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया । 

5. समिति weave diva के लिये 12.40 बजे स्थगित हुई 

6. समिति सध्याह्ने भोजन के पश्चात्‌ 16. 00 बजे पुत्तः समवेत हुई और सभापति की अनुपस्थिति के कारण श्री fase 
गोयल को 6 नियम 258 के उप-नियम (3) के अनुसार बैठक के सभापति के रूप में चना गया । 

7. तत्पश्चात्‌ समिति ने विधेयक के उपबन्धों पर श्री एम० सी० सीतलवाद dag सदस्य, के विचार आगे सुनने के लिके 
कार्यवाही आरम्भ की । 

8. साक्ष्य 17. 00 बजे तक चलता रहा । 

9. तत्पश्चात्‌ समिति स्थगित हुई ' 

ग्यारह 

ग्यारहवीं बेठक 
समिति की aon मंगलवार, 11 फरवरी, 1969 को 10. 00 बजे से 12.20 बजे तक get 

उपस्थित 
ay fide चन्द्र चटर्जी--पीठासीन 

सद्स्य 

लोक-सभा 
2, श्री अनिरुद्ध दीपा 

3, श्री आर० एम० हज़रनवीस 

4. श्री एस० ऋण्डप्पन 

5. श्री श्रीनिवास मिश्र 

6. श्रीमती सावित्नी श्याम 

7. श्री नारायण स्वरूप शर्मा 

8. श्री विश्वनारायण शास्त्री" 
9. श्री पी० गोविन्द Saag 

राज्य सभा 
10. श्री एस० बी० बोबड़े | 

11. श्री (लास हैदर वलीमोहम्मद मोमिन ४; 
12. श्री.वाई झ्रादिनारायण रेड्डी | ४ 

13. श्री कृष्ण कान्‍्त 

14. श्री हीरा वल्लभ द्विपाठी 

15. श्री एम० एच> sort 

16. श्री बी० टी० केम्पाराज 

17. श्री चक्रपाणि शुक्ल 

18. श्री डाह्याभाई वी० Gee 

19. श्री एन० के० शेजवालकर 
20. श्री बालकृष्ण aq
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वेधानिक परामशंदाता 
1. श्री एन० डी० पी० नम्बूद्वीपाद, संयुक्त सचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 

2. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, उप-मंत्रणादाता, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय 

सचिवालय 

श्री मेहर चन्दर चावला--उप सचिव । 

प्रक्रि] तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के तियम 258(3) के अन्तर्गत, सभापति की अनुपस्थिति में श्री निर्मेलचंद्र 
चटर्जी बैठक के सभापति के रूप में कार्य करने के लिये चुने गये । 

2. सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि समिति के निर्णय के अ्रनुसरण में,उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों 
को, जिन्होंने अपने विचार नहीं भेजे, स्मरण कराया गया है कि समिति के विचारार्थ सरकार का (दुष्क्ृति में दायित्व) विधेयक, 
1967 के बारे में अ्रपत्ते विचार भेजें । उन्होंने बताया कि मैसूर, बिहार, मध्य प्रदेश और नागालैंड की सरकारों के विचार पहले ही 
प्राप्त हो चुके हैं और सदस्यों को भेजे जा चुके हैं | गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू तथा काश्मीर पंजाब, गोवा, दमन और दीव, 
दिल्‍ली, दादरा और तगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव और मिन्नीकोय, त्रिपुरा तथा चंडीगढ़ की सरकारों ने सूचित किया है कि 
उनको विधेयक के बारे में कोई विचार प्रकट नहीं करने हैं । पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मद्रास, केरल, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, 
आसास, AeA प्रदेश, सतिपुर और पांडिचेरी की सरकारों के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । 

विधि मंत्रालय ने बताया कि विधि आयोग के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया मूल विधेयक भारत 
सरकार द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उतके विचार जानने के लिये भेजा गया था | तथापि वर्तमान विचाराधीन विधेयक 
समिति निदेश के अन्तर्गत लोक-सभा सचिवालय द्वारा भेजा गया था । उनका विचार था कि यह समझा जाये कि जिन राज्यों और 
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों कों, जिन्होंने स्मरण कराये जाने के बावजूद अपने विचार नहीं भेजे, विधेयक के उपबन्धों पर कोई आपत्ति 
नहीं है । 

समिति इस सुझाव से भी सहमत हुई कि यदि समिति का विधेयक में सारभूत संशोधन करते का विचार हो तो, समिति 
द्वारा विधेयक सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन तैयार करने और सभा में पेश करने से पहले, AMAT को सभी राज्यों और संघ राज्य- 
क्षेत्रों का उनके विचारों के लिये भेजा जाये । 

3. इसके पश्चात्‌ समिति ने संविधान के ग्रनतुच्छेद 370 के संदर्भ में विधेयक के अ्धिनियमित हो जाने पर उसके जम्मू तथा 
काश्मीर राज्य पर लागू किये जाने के प्रश्त पर काफी चर्चा की । विधि मंत्री ने बताया कि उपर्युक्त अनुच्छेद के अच्तर्गत dae 
बिना उस राज्य की सहमति के उस पर विधान लागू नहीं कर सकती । 

4. इसके पश्चात्‌ समिति ने खण्डवार विचार आरम्भ किया । 
5. खण्ड 2. यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ । 
6. खण्ड 3 .-“इस खण्ड पर विचार आरम्भ किया गया परन्तु इस पर चर्चा समाप्त नहीं हुई । 
7. खण्ड 4 से 10.--ये खण्ड बित्ता किसी संशोधन के स्वीकृत हुए । 
8. खण्ड 11.--इंस खण्ड पर चर्चा समाप्त नहीं हुई । 
9 * उसके पश्चात्‌ समिति विधेयक पर आगे खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिए बुधवार, 12 फरवरी, 1969 #11. 00 बजे तक के लिए स्थगित हुई । 

बारह 

बारहवीं बेठक 
समित्रि की बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 1969 को 11. 0० बजे से 12, 15 बजे तक हुई । 

उपस्थित 
ay fade ae चटर्जी--पीठासीन



श्री एस० कण्डप्पन | 

श्री श्रीनिवास मिश्र| 

श्री के० नारायण राव 

श्री to fao शर्मा 

श्री एन० Alto शर्मा 

श्री नारायण स्वरूप शर्मा 

श्री टी० एम० सेठ 

श्री पी० गोविन्द मेनन 
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राज्य सभा 

10. श्री एस० बी० बोबडे 

11. श्री गुलाम हैदर वलिमुहम्मद मोमिन 

12. श्री वाई० अधिनारायण Bi 

13. श्री Hor Aiea 

14. श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी 

15. श्री एम० एच० सैमुअल 

16. श्री बी० fo केम्पराज 

17. श्री चक्रपाणि शुक्ल 

18. श्री डाह्याभाई ato पटेल 

19. श्री एन० के० शेजवालकर 

20. श्री बालक्ृष्ण गुप्त 
21. श्री अ्रच्यूत मेतन 

वेधानिक परामहंदाता 

1. श्री वी० एन० भाटिया, सचिव, वेधानिक विभाग, विधि संत्रालय | 

2, श्री एन० Sto पी० नम्बूद रीपाद, संयुक्त सचिव, बेघानिक विभाग, विधि मंत्रालय । 

3. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री--अ्तिरिक्‍्त वैधानिक परामशंदाता, वैधानिक विभाग विधि मंत्रालय । 

सचिवालय 
श्री मेहर we चावला--उप सचिव é 

2. सभापति की अनुपस्थिति में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी निय्यों के नियम 258 (3) के अधीन श्री निर्मल 
Sa चटर्जी को बैठक का सभापतित्व करने के लिये चुना गया | 

3. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया । 

4. खण्ड 3--(दिनांक 11 फरवरी, 1969 के कार्यवृत्त का पैरा 8 देखिये) । निम्तलिखित संशोधन स्वीकार किये गये ॥ 
1. पृष्ठ 2, पंक्ति 35, 

“और” के स्थान पर “या” पढ़िये । 

2. पृष्ठ 3,13 से 24 तक की पंक्तियां को निकाल दिया जाये । 
खण्ड को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।
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5. खण्ड 11--( दिनांक 11 फरवरी, 1969 के कार्यवृत्त का फरा 8 देखिये) | निम्तलिखित संशोधन स्वीकार किये गये : 

1. पृष्ठ 6, पंक्ति 8-9 के स्थान पर यह पढ़ा जाये-- 

८४ (च) शत्रु से व्यापार (भ्रापाती उपबन्धों का चालू रहना) भ्रधिनियम, 1947 या Aa सम्पत्ति अधिनियम, 1968 

ढारा या Wala प्राधिक्त कोई भी कार्य; ” 

2. 4% 7, पंक्ति 15-23 के स्थान पर यह पढ़ा WA 

“(q) कोई कार्य जो शांति के भंग को, या लोक प्रशान्ति में विघ्त को या aed या दंगे को निवारित करने या दबाने 

के लिए या लोक सम्पत्ति के विरुद्ध Peedi अपराधों को तिवारित करने के लिये-- 

(i) पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा, अथवा 

(il) किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा, जिसका यह कतेत्र्य है कि वह Geet aa या स्थान में शांति और व्यवस्था 

बनाये रखें या जो किसी क्षेत्ञ या स्थान के सम्बन्ध में गारद, संतरी, पेट्रोल, पहरा और निगरानी या अन्य 

ऐसे ही कर्तव्य में लगा हुआ है, 

सद्भावपूर्ण किया गया है; * 

इस खण्ड को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया... 

6. खण्ड 12 और 13 :--इन खण्डों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया | 

7. खण्ड 1:--निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया 

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, 1967” के स्थान पर 1969" पढ़ा जाये | 

इस खण्ड को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया । 

8. अधिनियमन सूत्र--निम्तलिखित संशोधन स्वीकार किया गया : 

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में-- 

“अद्वारहवें” के स्थान पर 'बीसवें” पढ़ा जाये । 

अधिनियमत सूत्र को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया 

9. पूरा नाम --विश्तृत नाम बिना संशोधन के स्वीकार किया गया | 

10. समिति ने पुन्तविचार करने पर यह निश्चय किया कि उसके द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों को राज्य सरकारों तथा 
संघीय राज्य क्षेत्रों में परिचालित करना श्रावश्यक नहीं है । 

11. वेधानिक परामर्शदाता को प्रत्यक्ष त्रुटियों को ठीक करते और विधेयक में झनुषंगिक और weer प्रकार के संशोधन 
करने तथा उसकी, संशोधित रूप में, एक साक्ष्यंकित प्रति शुकवार, 28 फरवरी, 1969 तक पेश करने का अधिकार दिया गया । 

12, समिति ने त्िश्तय किया कि उसके समक्ष दिये गये साक्ष्य को छापा जाये तथा दोनों सदनों के पटल पर रखा जाये I 

13. समिति ने यह भी निश्चय किया कि विभिन्न संस्थाञ्रों, निकायों, संगठनों सरकारी विभागों श्रादि द्वारा भेजे गये ज्ञापनों 
को Gal Gael की सभा-पटल पर रखा जाये तथा समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो जाने के उपरान्त, उन्की एक प्रति सदस्यों के 
अवलोकतार्थ संसद्‌ के पुस्तकालय में रखी जाये । 

14, इसके बाद सभापति ने समिति का ध्यात्त विमत-टिप्पण सम्बन्धी प्रक्रिया नियम के श्रन्तर्गत अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 
संख्या 87 के उपबन्धों की Ale श्राकृष्ट किया | 

a 15. इस के बाद समिति श्रपनी रिपोर्ट के प्रारूप पर विचार करने के लिये शुक्रवार 7 मार्च, 1969 को. 15. 30 बजे बैठने का 
शचय किया । 

16. समिति ने, उसके विमर्श के दौरान विधि मंत्रालय के सचिव, वैधानिक casera तथा अन्य अ्रधिकारियों ने उसे जो 
सहयोग तथा विधि सम्बन्धी सलाह दी उसकी प्रसंशा का रिकार्ड किया | 

17. समिति ने कार्यकारी सभापति श्री fro च॑० चटर्जी को सभापति की श्रतुपस्थिति में समिति की कार्यवाही का बड़ी 
श्रोग्यता से संचालन करने तथा विधेयक पर उसके विचार-विमश्श के सम्बन्ध में मार्यदर्शन देने के लिये धन्यवाद दिया तथा उसका रिकार्ड 
रखा ।



श्री fata aa चटर्जी--पीठांसीन 

श्री avers गोयल 

श्री एस० कण्डप्पतत 

श्री बैज नाथ कुरील 

श्री gto ato Haat 

श्री Ho नाशायण राव | 

श्री एम० आर० शर्मा 

8. श्री म॒द्रिका सिन्हा 

9, श्री पी० गोवित्द मेनन 

ह
ा
 

a 
जे

 

राज्य सभा 

10. श्री एस० बी० बोबडे 

11. श्री गुलाम हैदर वलीमोहम्मद मोमित 

12. श्री एम० पीं० शुक्ल 

13. श्री एम० एच० सैमुअल 

14. श्री डाह्मभाई वी० पटल 

15. श्री सी० Wad मेनत 
2 

16. श्री जी० पी० सोमसुन्दरमः ४ : मे 

वेधानिक परामशंदाता 

i. श्री एन० डी० fro नम्बूदरी पाद, संयुक्त वैसचिव, वैधानिक विभाग, विधि मंत्रालय : 

. श्री जी० एन० सक्सेना, सहायक प्रारूपकार राजकोय भाषा वैधानिक झायोग, fafa मंत्रालय । 

afar 

श्री मेहरचन्द चावला--उप-सचिव 

(3) के श्रन्तर्गत बैठक के सभापति के रूप में चुना गया । 

3. समिति ते संशोधित रूप में विधेयक पर पहले विचार किया और फिर
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5. इसके पश्चात्‌ समिति ने निम्तलिखित तिश्चय किये :-- 

(एक) विमिति टिप्पणियां 21 HIS, 1969 तक भेज दी जाये । 

(दो) श्री निर्मल चस्द्र चटर्जी को प्राधिकार दिया गया कि वह प्रतिवेदत को 

के अनुपस्थित होने पर, 25 HIS, 1969 को सझा में पेश करें | 

और साक्ष्य तथा ज्ञापत की एक प्रति भी सभापति 

साक्ष्य तथा ज्ञापन की एक प्रति राज्य सभा के पटल पर भी रखी जाये | 

(Ate) att निर्मेल चन्द्र चटर्जी और उनकी अनुपस्थित में श्री ही० ato मुकर्जी को प्राधिकार दिया गया कि वह लोकसभा 

में प्रतिवेदन पेश करें और साक्ष्य तथा ज्ञापन की ब्रति सभा का पटल पर रखे | 

(चार) श्री एम० एच० GHA और उतकी अनुपस्थिति में श्री डाह्मांभाई वी० पटेल को प्रतिवेदत, साक्ष्य तथा ज्ञापन की एक 

प्रति राज्य सभा के पटल पर रखने के लिए नामनिर्देशित किया गया | 

6. समिति ने विधेयक पर विचार करने के विभन्न प्रक्रमों के दौरान सभापति श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी द्वारा किये गये उपयोगी 

मार्ग-निर्देशत के लिए उनका धन्यवाद किया | 

7. श्री एम० एच० सैमुअ्॒ल ने सभापति की अ्रतुपस्थिति में बेठक की कार्यवाही जिस योग्यता के साथ चलाई समिति 

उसकी सराहना भी लिखित रूप में की । 

8. तत्पश्चात समिति स्थगित हुई | 
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